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 संसदीय  वाद  विवाद

 २  प्रश्नोत्तर  के  अतिरिक्त  कार्यवाही

 शासकीय  वृत्तांत

 S¥or
 CEOR

 == े
 कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसਂ  प्रश्न  का  एकमात्र

 सम्बन्ध  संसद्  द्वारा  इस  विधान  के  पारित ai “4  a

 किये  जानें  की  विधायिनी  क्षमता  से  है  ।

 ?  १९५४  हम  सब  जानते  हें  कि  इस  देश  के
 ि  डड  यानी  अधिकार  dag  तथा  राज्यों  में  विभिन्न

 सभा  आठ  बजे  हुई  संसद् का  अपना  विशेष  क्षेत्र इसके

 महोदय  पीठासीन  हुए  |  बाद  नस  तथा  राज्यों का  एक  साझा  क्षेत्र

 प्रश्नोत्तर र
 है  और  अन्त में  राज्यों का  अपना एक  विशेष

 क्षेत्र अन्त  में  एक  अविशिष्ट क्षेत्र  है  जिसे

 नहीं  पूछे
 गये  :  भाग  १  प्रकाशित

 संसद् का  क्षेत्र कहा  जाता  है  ।

 नहीं  हुआ
 )

 जब  कभी  ऐसा  प्रदान  उठता  है  तो  एक

 सदन  पटल  पर  रखे
 गयें

 पत्र  स्वीकृत  दृष्टिकोण  से  काम  लिया  जाता

 ऐसे  प्रस्तावित विधान  के  बारे  में  विधान  के
 केन्द्रीय  रेशम-बो ड  का  बुलेटिन  संख्या  १९

 सार  तथा  आशय  को  विचाराधीन रखा  जाता
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 Ho  :  में  केन्द्रीय
 यहं  ठीक  है  कि  इस  सार  के  बारे  में  भाषा

 की  औपचारिक  अभिव्यक्ति  से  फैसला  नहीं
 द्वारा  जारी  fea  १९५४  से

 किया  जाता  बिक  भाषा  की  तह  में  जाना
 सम्बन्धित  बुलेटिन  संख्या  १९,  की  एक  प्रति

 पड़ता हैं  तथा  विधेयक  के  वास्तविक  ध्येय
 सदन-पटल  पर  रखता हूं  ।  में

 और  उसकी  क्रियान्विति  पर  विचार  करना
 रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस०--१३४/५४]

 पड़ता हैं  ।  प्रस्तावित विधान  के  आशय  को i

 इस  प्रकार  से  निर्धारित करने  के  बाद  हमारा

 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक  ध्यान  विधायिनी  सूचियों  की  ओर  जाता  है

 सम्बन्धी  वक्तव्य  तथा  हम  उस  विषय  को
 इन  सूचियों  में  ढूंढते

 महान्यायवादी  एस ०  सी ०  यदि  विषय  संसद्  अथवा  राज्यों  के  अनन्य

 :  मुझे  पता  लगा  हैं  कि  भारतीय  अत्र  में  हो  तो  मामले  का  निर्णय  तुरन्त  हो  जाता

 ढोर  परिरक्षण  १९५२  नामक  है  ।  उस  अवस्था  में  इसे  पारित  करने  का

 विधेयक के  पारित  करने  में  संसद् की क्षमता की  क्षमता  अधिकार किसी  न  किसी  विधान-मण्डल को

 के  बारे में  एक  सन्देह  उत्पन्न हुआ  है  ।  निश्चय  होता है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  भी  सम्भव हैं

 ही  इस  wet  का  विधेयक  के  गुणावगुणों  से  कि  यह  साझे  क्षेत्र  में  और  ऐसी  अवस्था
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 CSO  १  मई  १९५४  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  CEOS

 एम०  ato  स

 में  दोनों  विधायिनी  निकाय  उस  विधान  को  सिद्ध  का  सम्बन्ध  सर्वप्रथम  हमें  संघ-सूची

 बना  सकते  हैं  ।  को  देखना पड़ता  हैं  ।  यह प्रथम सूची  है  ।

 संघ  सूची की  अच्छी  प्रकार  से  जांच  पड़ताल
 वर्तमान  माम  में  इन  सिद्धान्तों  को  लागू

 करने के
 बाद  में  ऐसी  कोई  प्रविष्टि  नहीं  देख

 करते  हुए  हमें  सर्वप्रथम  प्रस्तावित  विधेयक  के
 पाता  हूं  जिसके  अन्तरगत  इस  विषय  को  लिया

 विषय  की  जांच  पड़ताल  करनी है  ।  मामला
 जा  सके  अथवा  जिससे  इसका  सम्बन्ध  हो  ।

 और  भी  साफ़  हो  जाता  हैं  जबकि हम  उद्देश्यों  दूसरा  कदम  समवर्ती  विधायिनी  सूची  की  जांच

 तथा  कारणों  सम्बन्धी  विवरण  का  निर्देश
 है  तथा  यह  देखना  हैं  कि  क्या  उसकी  किसी

 करते हैं  ।  इसमें  लिखा  है  कि  भारत  के
 एक  मद  से  इसका  सम्बन्ध  है  या  नहीं  ।  इस  में  भी

 कृषि  प्रधान  देशे  होने  के  कारण  हमें  इस  विषय  का
 किसी

 मद  से  सम्बन्ध नहीं

 वाहक  ढोरों  की  आवश्यकता  तथा  दूध  जोड़ा  जा  सकता  जब  हम  इस  निष्कर्ष पर

 की  कमी  के  कारण  हमें  दुधारू  ढोरों  की  पहुंचते हैं  तो  इसे  मामले का  अन्त  हों

 भी  आवश्यकता  इस  कारण  इन  ढोरों  के  जाता  है  ।  कारण यह  है  कि  अविशिष्ट  विषयों

 बध  को  रोक  कर  भार-वाहक  ढोरों  तथा  के  अतिरिक्त  संसद्  की  क्षमता  अनुसूची  १  तथा

 दुधारू  ढोरों  की  रक्षा  करने  तथा  उनकी  ३
 तक  अर्थात्  संघ  सूची  तथा  समवर्ती  सूची  तक

 संख्या  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता हैं  ।  ही  सीमित हैं  परन्तु  यह  देखने  के  लिए  कि

 इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  विधेयक  कपा  यह  विषय  राज्यों  की  विधायिनी  सूची  में

 का  उद्देश्य  भार-वाहक  तथा  दुधारू  ढोरों  का  तो  नहीं  राज्यों  की  विधायिनी  सूची  की

 परिरक्षण है  ।  इस  veer  की  पूति  की  चेष्टा  जांच  पड़ताल  करना  लाभदायक  होगा  |

 प्रस्तावित  विधान  की  धारा  ३  के  हारा  इसके  अध्ययन  से  भी  पता  चलता  हैं  कि  यह

 की  गई  है  जो
 भभणीय  तथा  दूसरे  प्रयोजनों से

 विषय  स्पष्ट  रूप  से  राज्य  विधान  के  अन्तर्गत

 होरों
 के  जान  बूझ  कर  बध  किये  जानें

 आता हैं  ।'  मेरा  निर्देश  प्रविष्ट  संख्या  १५  से

 है  जो  स्कन्ध  के  संरक्षण  तथा को  चाहे  यह  वध  बूचड़खाने  में

 हो  अथवा  सार्वजनिक  या  निजी  स्थान  में  हो  ।  1.0  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  इसके

 क्योंकि
 इसके  द्वारा  देश  के  दूध  के  प्रदाय को विषय  निर्धारण  के  लिए  हमें  इन  सारभूत

 प्रस्तावना  तथ्य  :  उद्देश्यों  और  संरक्षित  करने
 तथा  सुधारने  का

 प्रयत्न

 किया  गया  इसका  सम्बन्ध

 के
 विवरण  को  देखना  होगा  ।  इन्हें

 स्वास्थ्य
 से  जोड़ा  जा  सकता  है  जो  राज्य  की

 देखने  के  बाद  मुझे  यह  जान  पड़ता  है  कि  विधान

 का  उद्देश्य  अथवा  इसका  सार  और  प्रयोजन  विधायिनी  सूची
 की  प्रविष्टि  संख्या  ६

 है
 ।

 अतएव  राज्य  विधायिनी  सुची  की  छानबीन

 बिल्कुल  स्पष्ट  है
 ।

 दूध  की  पर्याप्त  मात्रा
 को

 करने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यह  विधेयक उचित रूप  से  प्राप्त  करने के  लिये  कृषि

 सम्बन्धी  तथा  भार-वाहक  ढोरों  का
 इन दो  प्रविष्टियों में  आता  gi  हम  कृषि

 सम्बन्धी  प्रविष्टि
 पर  भी

 विचार
 कर  सकते

 जो  हल  चलाते  हैं  तथा  बोझ  खींचते

 हैं  क्योंकि  सामान्य  रूप से  ढोरों के  परिरक्षण

 रक्षण  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 से  कृषि  में भी  काफ़ी  सहायता  मिलेगी  ।

 विधान  के  सार  को  अथवा
 इसके  विषय  ae  प्रविष्टि  संख्या  १४  है  ।  हो  सकता है

 को  देख
 कर  हमें यह  देखना  है  कि  संविधान  कि  प्रविष्टि  संख्या  २७  से  भी  इसका  दूर  का

 में इस  विषय का  क्या  स्थान  जहां तक  सम्बन्ध  हो  जो  वस्तुओं  के  प्रदाय



 Sow  भारतीय  ढो  पा  रक्षण  मई  aus  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  C8o€

 तथा  वितरण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  कहा जा  भव्य  महोदय  शान्ति  ।

 सकता हैं  कि  इस  विधान  का  दूध  के  प्रदाय से  महान्यायवादी  के  वक्तव्य

 सम्बन्ध  इसका  विषय  प्रविष्टि  संख्या  २७  या  अन्य  वक्तव्यों  पर  चर्चा  नहीं  करते  हैं  ।

 में  वर्णित  विषयों में  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  विधेयक  सदन  के  सामने

 अतएव  निष्कर्ष  यह  निकलता  है  कि  इस
 आयेंगी  और  उस  समय  आप  इस  बारे  में

 कुछ  कह  सकते हैं  | विधेयक  का  विषय  उन  सूचियों  में  नहीं  हैं

 जिनसे  dag  का  सम्बन्ध है  ।  मेरा  आशय

 सूची  संख्या  १  तथा  ३  से  है  ।  यह  सुची  संख्या

 इस  समय  सन्देह  निवारण  के  लिए  भी

 चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा
 सकती  है

 ।
 २  की  विभिन्न  प्रविष्टियों में  आता  हैं  जो  राज्यों

 के  अनन्य  विधायिनी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित
 श्री  राधेलाल  व्यास  :  इस

 अभिप्राय  से  fe  महान्यायवादी  हमारे  विचारों
 इससे  वास्तव  में  मामला  समाप्त  हो  जाता  है

 क्योंकि इस  क्षेत्र में  संसद  इस  विधान को  को  भी  सुन  क्या  उनका  इस  विधेयक  पर

 पारित  नहीं  कर  सकेंगी ।  चर्चा  होते  समय  उपस्थित  रहना  सम्भव  हो

 अनुच्छेद ४८  में  वर्णित  राज्य  नीति
 सकता है  ?

 विषयक  निदेशक  सिद्धान्तों  के  बारे में  एक
 अध्यक्ष महोदय  :  यदि  सदन  की  ऐसी

 पूछा
 जा  सकता इस  अनुच्छेद के  इच्छा हैं  तो  उनसे  प्रार्थना की  जा  सकती  है

 ठीक  शब्द यह  हैं  :  और  बछड़ों  तथा

 अन्य  दुधारू और  वाहक  ढोरों  की  नस्ल  के
 श्री  गाडगिल  केन्द्रीय ):

 अभी  तक

 वध  का  मेरा  आशय  अनुच्छेद  प्रथा  यह  रही  है  कि  अध्यक्ष  महोदय ने  किसी

 '४८  के  उपबन्ध  के  विस्तार  से  नहीं  मेरा
 विधेयक के  अधिकारान्तगंत

 कार-बाहू य  होने  का  निर्णय  नहीं  दिया  है  । आशय  केवल  इतनी  बात  से  है  कि  अनुच्छेद

 ४८  किसी  प्रकार  से  विधायिनी  क्षमता  के  कया  अब  उस  प्रथा  का  अनुसरण  नहीं  किया

 प्रश्न से  सम्बन्धित  नहीं  इस  विषय  सम्बन्धी
 जायगा ?

 अध्याय  में  यह  निर्धारित  किया  गया है  कि
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 दो  मिनट  पहले

 जब

 राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धान्त  क्या  हैं  ।  परन्तु  मेंने  यह  कहा  था  कि  सदन को  इस  विधेयक  पर

 जैसा कि  हम  जानते  हैं  ये  कोई  विधान  शीष  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलेगा तो  इसका

 नही ंहें  तथा  इनसे  विधायिनी  निकायों  को  यह  था  कि  अध्यक्ष  इस  बारे  में

 कोई  विधायिनी  अधिकार  नहीं  मिलते  कोई  निर्णय नहीं  देगा  ॥

 हम  यह  भी  जानते  हें  कि  ये  निदेशक  सिद्धान्त
 सेठ  गोविन्द  दास

 उनका  कोई  उल्लंघन नहीं  करते  यह
 दक्षिण )  अध्यक्ष  में  यह  जानना

 मामला  fafa  न्यायालय  के  सामने  लाया  जा

 सकता  है  ।  दूसरे  दादों  में  ये  निदेशात्मक
 चाहता  था  कि  यदि  यह  विधेयक  आगे  फिर

 बहस के  लिए  आने  वाला  है  तो  यह  कब

 सिद्धान्त  न्याय-योग्य  नहीं  हे  ।  मेरे  विचार  से
 क्योंकि  जिस  समय  मेंने  इसका  मुल्तवी

 सारे  मामलें  की  स्थिति  यह
 किया  जाना  स्वीकार  किया  उस  समय

 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :  कया  मैंने  यह  कह  दिया  था  कि  में  यह  नहीं  चाहता

 हम  इस  संविधि  के  संसद्  के  अनन्य  क्षेत्र  में  कि  यह  विधेयक  फिर  से  गेर  दिन

 होने  को  प्रमाणित  करने  के  लिए  कोई  वक्तव्य  आय  क्योंकि  उसमें  बैलट  का  झगड़ा  पड़ता

 दे  सकते हैं  ?  और  पार्लियामेंटरी  एफेअस  के  जो  मंत्री  महोदय
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 qm  सम्बन्धी  वक्तव्य

 गोविन्द

 हैं  उन्होंने  इस  बात  का  आश्वासन दिया  था  समवाय  विधेयक  (  जारी

 कि  इसी  सेशन  में  किसी
 न

 किसी  सरकारी

 दिन  छे  आया  जायगा
 |

 अब  यह  अधिवेशन  २१
 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  शी  सी

 ०

 मई
 को

 समाप्त  हो  रहा  है
 ।

 तो  में  यह  जानना
 डी०  देशमुख  के  २८  Ia

 को  प्रस्तुत

 किये  गये  समवायों  तथा  कुछ  अन्य  संस्थाओं
 चाहता था  कि  उनके  आशवासन के  अनुसार

 यह  किस  सरकारी  दिन  क्योंकि
 सम्बन्धी  विधि  के  एकीकरण  तथा  संशोधन

 करनें  are  विधेयक  को  दोनों  सदनों  की  एक
 उन्होंन ेही  यह  आश्वासन  दिया

 था  कि  यह

 संयुक्त  प्रवर  समिति  की  सौंपे  जानें  सम्बन्धी
 सरकारी

 दिन
 आ

 सकता  है
 ।
 में  नहीं  चाहता

 कि  इसको  इस  तरह  मुल्तवी  कर  दिया  जाय  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  चर्चा  करेगा  ।

 ताकि यह  न  इस  मैदान  में
 आ

 सके
 और  न

 अगले  at  साधन  गुप्त  दक्षिण

 सेशन
 में

 आ
 सके

 और
 बैलट  के  झगड़े  में  पड़  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इस  प्रस्ताव  पर  बोलते

 जाय  सरकार  इस  faye में  क्या  करना
 समय  इस  विधेयक  के  aga  के  बारे  में  कहते

 चाहती  यह  सरकार  को  घोषित  करना  हुए  सामाजिक  उद्देश्य  का  भी  वर्णन :  किया

 चाहिये  क्योंकि  देश  यह  जानना  चाहता  है  हम  कम्युनिस्टों  का  वास्ता  मय्यत

 कि
 सरकार  इस  विषय में  करना  चाहती  जिस  उद्देश्य  से  परन्तु  हमारा  सामाजिक

 यह  विषय  सारे  देश  में  इतने  महत्व
 का

 उद्देश्य  बहुत  विस्तृत प्रकार  का  हम  देश

 हो  गया  है
 कि

 वह  चाहता  है
 कि

 यहं  किसी
 न

 को  औद्योगीकरण  द्वारा  उन्नति  के  पथ  पर

 किसी  सरकारी  दिन
 आ

 जाय
 और

 इसी  ले  जाना  चाहते  हैं
 तथा

 इस  कत
 में  पड़ने  वाली

 में  हो  जाय  ।
 प्रत्येक  रुकावट

 को
 दूर  करना  चाहते  हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  तो  यह  समझता हूं  कि

 यह  ठीक  है  कि  हम  निजी

 उद्यम  के  विरुद्ध  परन्तु  हम  इसका सरकार
 को  जैसा  योग्य  लगे  उसा  रीति से  वह

 निवेदन  करे  |  अभी  स्टेटमेंट  एटार्नी
 विरोध

 नहीं  करते  हैं
 ।

 हम  साम्यवादी यह

 जनरल  साहब  ने  दिया  है  उसके साथ  इसका  अनुभव  करते  हैं  कि  हमारे  जैसे  पिछड़े  देश  में

 जहां  श्रमਂ  अभी  इतना  सुसंगठित  तथा  प्रवीण कुछ  सम्बन्ध
 नहीं  है

 ।  उन्होंने तो  लीगल

 पोज़ीशन के  बारे  में  अपनी राय  दी  है  ।  तो  नहीं हुआ  हैँ  कि
 उद्योगों

 का  स्वयं  प्रबन्ध

 यह  इतना ही  लेकिन  जैसा  मेंने  अभी  कहा
 कर  सामाजिक  अर्थ-व्यवस्था का  एक  दम

 स्थापित करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अभी  हमारी कि  जब  ag  बिल  में  नहीं  जानता  कि

 कब  उस  वक्त  अभी  जो  चर्चा  चल  चल
 व्यवस्था

 में  निजी  उद्यम
 का  महत्वपूर्ण

 रही  है  वह  हो  जायगी  |  भाग  है  फिर  भी  यह  भाग  बहुत  अधिक  नहीं

 होना  चाहिये  ।  हमारा  उद्देश्य  यही  है
 ।  इसी

 सेठ  गोविन्द दास  :  कब  आयेगा ?  कारण  हम  चाहते  ह  कि  देश  के  औद्योगिक

 विकास  में  निजी  क्षेत्र को  अपना  अंशदान
 अध्यक्ष  महोदय :  कब  यह  तो

 देने
 में  समय  बनाने  के  लिए  हम  इसके  मार्ग आप  मिनिस्टर साहब  से  मिल  कर  तै  कर  लें  ।

 से  प्रत्येक  विद्यमान बाधा  को  दूर  करना
 सेठ  गोविन्द  दास

 :  आप  उनसे  पुछ  लें  |
 चाहते हैं

 अध्यक्ष  महोदय :  हमारा  इससे  कोई
 प्रत  यह  है  कि  क्या  यह  समवाय  विधि

 सम्बन्ध नहीं  है  उन  बाधाओं
 को  दूर  कर  सकेगी

 जो
 हमारे



 को ४
 ११
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 भौद्योगिक  विकास  में  आज  हैं
 ?

 इस  दृष्टि से  बनाना  सम्भव  नहीं  है  ।  श्री  टेकचंद  ने  गीध

 देखने
 पर  विधेयक  उपयोगी  नहीं  दिखता

 ।
 की  उपमा  दी  ।  गीध  के  नख  तथा  पर  काटने

 हमारे  औद्योगिक  विकास  में  मुख्य दो  से  काम  न  बनेगा  उसे  तो  मार  ही  डालना

 वस्तुएं  बाधक  हारा  किया  गया  चाहिए  ।

 शोषण  तथा  विदेशी उद्योगों  की  स्पर्धा ।

 श्री  चटर्जी  ते  कहा  कि  कुछ  ही  प्रबन्धक पहली  बाधा  इस  विधि  से  दूर  नहीं  की  जा

 सकती
 परन्तु  दूसरी  बाधा  इससे  अवश्य  ही

 हटाई जा  सकती  हैं
 उनकी  संख्या  का  नहीं है  ।  प्रश्न  तो  यह  है  कि

 वे  प्रबन्धक  अभिकर्ता कैसे  हें  जो  हमारे  देश

 डा०  नायर  ने  बतलाया हैँ  कि  किस  तरह
 की  अथ  के  महत्वप्रणं अंगों  पर

 अपनी  थोड़ी  सी  पूंजी  से  हमारे  उद्योगों
 प्रभुत्व  जमाए  बेठ  हैं  ।  यदि  वें  खराब  हं  तो

 पर  अधिकार
 जमाए  हुए  हैँ

 ।
 में  वे  ही  बातें  उनका  हटाना  उचित  हूँ  ।  वास्तव  में  ये  बड़े

 फिर  न  कहूंगा  ।
 अभिकर्त्ता ही  दूषित  हें  तथा  ये  देश  का  शोषण

 भारत  में  एकाधिकार भी  बढ़  रहे  हैं  कर  रहे  हैं  ।

 जिनके  हाथों  में  पूंजी  का  संकेन्द्रण  होता  जा  श्री  चटर्जी  ने  श्री  dae  जेम्स  द्वारा
 रहा है  ।  इससे  भी  औद्योगिक  विकास  में  बाधा

 अपने  अपराध  के  स्वीकार  किये  जाने  का

 पहुंचती
 हैं  |  जो  उद्धरण  दिया  ह  उससे  प्रबन्ध  अभिकरणों

 विदेशी  पूंजीपति  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  न्यायालयों के  वातावरण  तक  को  दूषित

 के  महत्वपूर्ण अंगों  का  नियन्त्रण करते  हैं  ।
 करने

 की  कुटिल  कार्यवाहियों  भण्डाफोड़

 पैट्रोलियम  उद्योग  का  ९७  प्रतिशत अंश  उनके  हो  जाता है  ।  हम  ऐसे  उद्योगपतियों के  द्वारा

 हाथों  में  माचिसों का  ९०  जूट  का

 ८९  चाय  का  L%  कोयले  चाहते हें  ।  हम  ऐसे  उद्योगपति चाहते  हें  जो

 का
 ६२

 प्रतिशत  नियन्त्रण  उनका  ही  है
 ।  उद्योगों

 की  निर्बाध  रूप  से  उन्नति  करें  और  जो

 प्रबन्धक  अभिकरण
 आजकल  के  बड़े बड़  प्रबन्ध  अभिकरण

 पद्धति  के  कारण  हमारे  देश  मं  उद्योगों का

 विकास  नहीं  हो  पाया  हैँ  ।  इसके  कारण  छोटे

 उद्योगपति  पनपने  ही  नहीं  पाते  ।  थे
 अल्तेकर  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  यह

 कहा  था  कि  हम  गेर  सरकारी  उद्योग के

 श्री  चटर्जी  ने  कहा  कि  हमें  यह  पद्धति  प्रति  वचनबद्ध  हम  प्रबन्ध  अभिकरण

 प्रणाली को  नहीं  हटा  सकते  हें
 ।

 यह
 बनाये  रखना  चाहिये  क्योंकि देश  में  सुसंगठित

 पूंजी  बाजार नहीं  उन्होंने यह  भी  कहा  कि  समझ  में  नहीं  आता  कौन  सी  धर्म  पुस्तक

 यदि
 इस  पद्धति  के  दोषों  को  दूर  कर  दिया  जाय  में  यह  लिखा  हुआ  है  कि  गैर  सरकारी  उद्योगों

 तो  इससे  लाभ  भी  उठाया  जा  सकता  है  ।  के  साथ  प्रबन्ध  अभिकरण  भी  होने  ही  चाहियें  ।

 वास्तव
 में  बात  यह  हू  कि  जब  तक  इस  पद्धति  हम  जानते  &  कि  हमारे  यहां  बेकिंग  तथा  बीमा

 को  सर्वथा  नहीं  हटा  दिया  जाता  तब  तक  देश  में  समवायों  का  प्रबन्ध  अभिकरणों  द्वारों

 संगठित  पूंजी
 बाजार

 बन  ही  नहीं  सकता  उनके
 किये  जाने  की  मनाही  यह  कहां का

 हटाने से  ही  संगठित
 पूंजी  बाजार  बन  तक  है  कि  ३५  या

 ४०
 भारतीय  तथा  विदेशी

 aia
 के  दोषों  को  हटा  कर  उपयोगी  सेवायों के  हित  के  लिये  औद्योगिक  विकास  के
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 साधन

 उचित  साधनों  के  अपनाये  जान  का  विचार  नहीं  विशेषतया  ada  प्रबन्ध  अभिकरणों  को

 करना  चाहिये  ?  तोड़ कर  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  को

 समाप्त  कर  देना  चाहते  राजकोष  या दो  और
 युक्तियां  दी  गई  थीं

 :
 एक  श्री

 कर्मचारियों को  धोखा  देने  अथवा  धन  को

 टामस  ने  दी  थी
 और

 दूसरी  श्री  पांडे  ने
 ।

 श्री

 टामस ने  यह  पूछा  था  कि  यदि  प्रबन्ध
 देश से  बाहर  भेजने के  लिये  किये गये  बुरे

 कार्यों पर  नियंत्रण  करने  और  दण्ड  देने  के
 करण  प्रणाली  को  हटा  दिया  तो  क्या

 कठोरता  उपबन्ध  जाने  की सरकार  देश के  आन्तरिक भागों  के

 करण  उत्तरदायित्व ले  सकती  है  ?  में
 आवश्यकता है  ।  यह  सब  कुछ  इस  विधेयक के

 क्षेत्र  में  किया  जा  सकता  है  और  हम  यह  चाहते
 यह  पूछना  चाहता  हूं  fe

 हैं  कि  प्रवर  समिति इस  प्रकार  के
 उपबन्धों

 wee  था  asa  ने  कितने  ग्रामों  का

 औद्योगीकरण कर  दिया  है  ?  श्री  पांडे ने
 को  अन्तर्निविष्ट करने  के

 लिये
 इसमें  उचित

 संशोधन करे
 एक  असाधारण  afer  दी  थी  कि  प्रबन्ध

 अभिकरण  प्रतिव्यक्ति अधिक  सस्ता  प्रबन्ध
 अब  में  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध में  कुछ

 करता ह  ।  किसी  माननीय सदस्य  ने  टाटा

 आयरन  we  स्टील  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में
 शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  संयुक्त  प्रिन्ट  समवायों

 में  बहुत  से  कर्मचारी  सेवामुक्त  हैं  और  बहुत से

 आंकड़े  बताये
 थे

 ।  उनके  अनुसार  बेतनादि
 संयुक्त  स्कन्ध  समवाय  कर्मचारियों को  धोखा

 के  अतिरिक्त  प्रबन्ध  अभिकरण शुद्ध  लाभ  के
 देने  के  लिये  विभिन्न  तरीके  प्रयोग में  लाते

 ५४  प्रतिशत में  से  एक  प्रतिशत ले  लेते  हैं  ।
 में  कुछ  चुने  हुए  उदाहरण देता  हूं  ।  हानि

 कुल  बिक्री  का  एक  प्रतिशत  शुद्ध  लाभ  का  दिखाने  का  एक  तरीका  तो  लेखे  में  हेर-फेर

 लगभग  २०  प्रतिशत  पड़ता  है  ।  उन्होंने  इसे
 करना  है  ।  उदाहरण के  लिये  मुझे  ज्ञात  हुआ

 प्रबन्ध  अभिकरणों  के  संयम  का  उदाहरण
 है ंकि  हैदराबाद  राज्य  के  एक

 बताया हैं  ।  हम  यह  समझ  सकते  हैं  कि  सिंगरेनी  लिमिटेड  में  कुछ
 वह  सामान्यतया इस  अंश  से  अधिक  भी

 लेते  होंगे ।
 पूजी  विनियोग  को  सन्तुलन  पत्र  में  राजस्व

 लेखे  का  व्यय  दिखाया  गया  है  और  इस  प्रकार

 हम  यह  चाहते  हूँ  कि  इस  में  लाभ  की  मात्रा को  कम  कर  दिया गया  हैं

 ऐसे  उपबन्ध  बनायें  जायें  जिनमें  विदेशी  और  या  कुछ  हानि  दिखा  दी  गई  हूँ
 ।

 यह  प्रथा

 विशेष  रूप  से  ब्रिटिश  समवायों  को  थोड़े  से  बहुत  से  समवायों में  चलती  है
 ।

 इसी  प्रकार

 लाभ  के  अतिरिक्त  शेष  सारा  लाभ  अपने  देशों  विदेशी  समवाय  भी  अपने  स्थानीय  लाभों

 को  न  ले  जाने  दिया  जाये  |  हम  यह  चाहते  हैं  ad  प्रधान या  मूल  कार्यालयों या  अपने

 fe  ऐसे  उपबन्ध  बनाये  जायें  जिनके  द्वारा  देश में  अपने  सम्बद्ध  समवायों के  नाम  से  जमा

 विदेशी  उपक्रम  को  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  करने  का  प्रयत्न करते  हैं  ।  इस

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  जैसे  प्रकार वे  अपने  लाभ  को  कम  कर  देते  हैं  या

 कोयला  इत्यादि  निकाल  दिया  जाय  |  हानि  दिखा  देते  हैं  ।  इसी  प्रकार
 कमीशन

 हम  यह  चाहते  ह  कि  जहां  देशी  उपक्रम  चल  रहे  अभिकर्त्ता  के  रूप  में  कार्य  करते  हुए  वे  हानि

 हों  या  चल  सकते  हों  वहां  विदेशी  औद्योगिक

 उपक्रम  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये  ।  हम  देश  में  उनके  मूछ  समवाय  बहुत  अधिक  लाभ

 सभी  विदेशी तथा  देशी  एकाधिपत्य ों  कमाते  है  ।  कर्मचारियों  के  दावों में  बेईमानी
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 करने  विशेषतया  जबकि  उनका  कोई  सारांश  यह  कि  यह  विधेयक देश  के

 दावा  श्रम  न्यायाधिकरण ने  मंजूर  कर  लिया  औद्योगीकरण की  अत्यधिक  आवश्यकता को

 एक  और  तरीका  आस्तियों  को  धोखे  से  ध्यान  में  रखते  हुए  और  राष्ट्र  के  लोगों  को  सुखी

 स्थानान्तरित करने  का  भी  है  ।  इन  सब  का  हमें  तथा  सम्पन्न  व  शक्तिशाली  बनाने  की  दृष्टि  से

 ध्यान  रखना  होगा  ।  हमारी  बेंज़ीन  विधि  में  बिल्कुल  art  है  ।  प्रत्येक  अंग्रेज़ी  चीज  की  नकल

 कठिनाई यह  है  कि  बेचारे  कर्मचारी  विदेशी  करने  की  प्रवृत्ति  के  कारण  सरकार  ब्रिटिश

 या
 देशी  उद्योगपतियों के  साधनों  का  पता  वाय  विधि  तथा  भारतीय  समवाय  विधि  की

 नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  समस्याओं में  भेद  नहीं  कर  सकी  हैं  ।  इसी

 को  समाप्त कर  देने  से  इनमें  से  कुछ  हेर-फेर  राष्ट्रविरोधी तथा  दासता  की  मनोवृत्ति  के

 की  बुराइयां  तो  कम  हो  जायेंगी  और  दोष  के  कारण  हमने  अंग्रेजी  विधि  की  नकल  करके

 सम्बन्ध में  इस  विधेयक में  व्यवस्था कर  दी  सर्वोच्च  राष्ट्रीय  हितों  का  ध्यान  नहीं  रखा  है

 जानी  चाहिये  ।  और  निहित  स्वार्थों  को  संरक्षण  दिया  हैं  ।

 जब  तक  प्रवर  समिति  इस  विधेयक  को  आमूल

 वर्तमान  प्रक्रिया  के  कारण  कर्मचारी

 उद्योगपति को  आस्तियों  को  धोखे  से

 संशोधित  करके  इसमें  राष्ट्रीय हितों  को  सुदूर

 बनाने  के  उपबन्ध  सम्मिलित नहीं  करती  है

 रित  करने  से  नहीं  रोक  सकते  क्योंकि  तब  तक  लोगों  में  इसके  प्रति  कोई  उत्साह

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  अनुसार  समस्त  पैदा  नहीं  हो  सकता  हूँ  ।

 मज़दूर  एक  साथ  मिल  कर  नहीं  अपितु  प्रत्येक  वाजपयी  तथा  उद्योग  मंत्री  डी०

 मज़दूर  व्यक्तिगत  रूप  से  इसके  लिय

 पत्र  दे  सकता  है  और  प्रत्येक  मज़दूर  के  पास

 टो०  :  अध्यक्ष
 मुझे

 प्रसन्नता  हूं  कि  मुझे  के  पर चार  बोलने

 इसके  आवश्यक धन  नहीं  होता  हैँ  ।
 का  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  |

 इसके  साथ  ही  एक  मज़दूर  केवल  अपनी  श्री  qo  एम०  त्रिवेदी

 मज़दूरी के  दावा  कर  सकता  वह

 सारी  आस्तियों  के  हस्तान्तरित किय  जाने  को

 में  एक  औचित्य  प्रश्न  पूछना  चाहता

 में  देखता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  साथ

 नहीं  रोक  सकता  हैं  ।  यद्यपि  इस  विषय  का
 अनुच्छेद  Tey  के  कोई

 सम्बन्ध  व्यवहार  प्रक्रिया संहिता  से  ह  किन्तु  प्रमाणपत्र  नहीं  लगाया  गया  |  ।
 इस  विधेयक

 समवाय  विधि  में  संशोधन करके  संयुक्त  स्कन्ध  में  कुछ  फीसों  के  आरोपण  की  व्यवस्था  हैं

 सेवायों  के  सम्बन्ध  में  सामूहिक  रूप  से  या  जिन्हें  अनुच्छेद  ११०  के  उपबन्धों  द्वारा  अपवाद
 मजदूर संघों  के  द्वारा  प्रार्थना पत्र  दिये  जानें

 नहीं  बनाया  गया  है  ।  अतः  यह  धन  विधेयक

 की  व्यवस्था  कर  दी  जानी  चाहिये  ।
 की  परिभाषा  के  क्षेत्र  में  आ  जाता  क्योंकि

 अनुसूची १  की
 ख

 के
 उपबन्धों

 में कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  एक  और  बात
 कुछ  फीसों  की  दरें  दी  हुई  हैं  जो  कि  हुई

 खंड  ERR  के  अंतगर्त  भुगतान  क्रम  की

 मिलता  के  बारे  में  है
 ।

 मेरी  यह  समझ  में  नहीं

 सेवाओं के  लिये  फीस  नहीं  हैं  या  सेवा  के  बदले

 आता  है  कि  सरकारी  करों  को  कर्मचारियों को
 फीस  नहीं  मानी  जाती  हैं  ।  वे  निश्चय  ही  किसी

 अनुज्ञप्ति  सम्बन्धी  फीसों  के  रूप  में  नहीं  ह
 किये  जाने  वाले  भुगतान की  अपेक्षा

 मिकता  कयों  दी  गई  हूँ
 ।

 समवाय  के  बन्द  हो
 अनुच्छेद  ११०,  खण्ड  (२)  के  अन्तर्गत यह

 अपवाद
 जाने

 से  सरकार  की  तो  कुछ  लाख  की  हानि
 दिया  हगा  दस

 कारण
 से  aa-fararn  न  समझा  जायेगा
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 [at  य०  एम०

 कि  बहुजुर्मानों या  अन्य  पथ-दंडों  कर  दिया  है  अपने  भाषण  के  उपसंहार

 के  आरोपण  अथवा  निज  में  बता  दिया  है  कि  वह  यह  समझते  हैं  कौर

 के  लिये  फीसों  अथवा  की  हुई  उन  जैसे  विचारों  वाले  are  लोग  भी  यह

 सेवाओं  के  लिय  फीसों  समझते  हैं  कि  इस  विधान  से  कोई  लाभ

 याचना का  यथा  देने  उपबन्ध  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  में  कुछ  ऐसी  बातें

 करता  अथवा  इस  कारण  से  कि  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  जो  निश्चित  रूप

 वह  किसी  स्थानीय  प्राधिकारी  या  से  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  से  बाहर  हैं  |

 निकाय  द्वारा  स्थानीय  प्रयोजनों के

 लिये  किसी  कर  के
 में  समझता  हुं  कि  मेरे  सहयोगी  प्रस्तावक

 बदलने  या  विनियमन
 नें  अपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  इस  विधेयक

 का  उपबन्ध करता  है  ।”
 में  जो  कुछ  दिया  gars  उससे  अधिक  या  कम

 कोई  दावा  नहों  किया  है  ।  यह  तो

 यह  पंजीयन  फीस  किसी  प्रकार  भी  मानना  पड़ेगा  कि  समवाय  कुछ  शर्तों  के

 अनुच्छेद  %20(2)  के  क्षेत्र  में  नहों  भराती  अधीन  कार्य  करते  हैं  ।  यदि  समवायों  को

 मत  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  भ्रनुच्छेद  अलग  दाँतों  के  अधीन  कार्य  करना

 ११७  के  अधीन  इस  समवाय  विधेयक  के
 पड़े--त्री  विभिन्न  प्रकार  के  समवाय  हो  सकते

 साथ  एक  प्रमाणपत्र  होना  चाहियें  और
 हैं--तो  वे  समवाय  न  रहें शौर

 क्योंकि  इस  के  साथ  वह  प्रमाणपत्र  नहीं  किसी  ay  हीं  प्रकार  के  संगठन  बन  जायें  |

 लगाया  गया  है  इस  पर  wrt  विचार
 हमारे  इस  सीमित  क्षेत्र  में  कुछ  मूल  बातें

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
 मान  ली  जाती  हैं  कौर  यदि  वे  बातें

 न  मानी

 जायें  तो  में  समझता हूं  कि  मेरे  पुर्व  वक्ता
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  विधि

 नीय  सदस्य  का यह  कहना  बिल्कुल  ठीक  है
 मंत्री  को

 इस
 विषय  में  कुछ  कहना  है  ?

 मेरा  इस  विधान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 विधि  तथा  अल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  क्योंकि  यह  मेरे  इन  विचारों  से  मेल  नहीं

 :  आरम्भ में  यह  प्रश्न  नहीं  खाता  है  कि  इस  देश  का  प्रयास  कसे  होना

 उठाया  आया  था  ।  इस  की  परीक्षा  कराने  चाहिये  और  ag  उन  बहुत  से
 विधानों

 में  से

 के  लिये  मुझे  कुछ  समय  चाहिये  ।  क्योंकि  एक  है  जो  एक  सरकार  को  स्थायी

 यह  देखने  के  लियें  कि  इस  अनुसूची  में  दी  बनाना  चाहते  हें  जिस  पर  मुझे  कोई  भरोसा

 हुई  फीसें  अपवादों  के  geet  आती  हैं  या  नहीं है  ।”  यदि  उन  की  मूल  आपत्ति यही

 नहीं  इस  की  ध्यान  से  परीक्षा  करनी  होगी  |  है  तो  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य
 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  वाद  विवाद  जारी
 यह  कहना  बिल्कुल ठीक  है

 इस  विषय  की  परीक्षा  की
 मेरी  यह  इच्छा  नहीं  है  कि

 में  विधि  मंत्री  के  विचार  सुनूंगा  ale  उस  के  में  किसी  उत्कृष्ट  व्यक्ति  के  समान  इस
 ara  इस  प्रश्न  का  निश्चय  किया  जायेगा  ।

 विधान  के  सम्बन्ध  में  सदन  के  माननीय

 थी  ही०  टी०  कृष्णमाचारी  :  कुछ  क्षण  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  भाषणों  at  विषय

 पूर्व  में  ने  कहा  था  कि  मेरे  ag  agar  ने  एक  से  बाहर  बता  कर  उन  की  आलोचना  करूं
 |

 प्रकार  से  इस  विधान  के  विरोध  को  स्पष्ट
 परन्तु  यह  कहना  शझावइ्यक  प्रतीत  होता
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 में  लगाई  गई  पूंजी  के
 सम्बन्ध  में  यह  धारणा

 है
 कि

 चर्चा  के  रुख
 से

 यह  पता  चलता है  कि

 सदन  के  समक्ष  इस  विधान  ने  जो  समस्या  थोड़ी  बहुत  उचित  ही  है  ।

 उपस्थित  की  है  या  तो  उसे  समझा  नहीं  गया
 समवाय  प्रणाली  के  साथ  एक  शर  मूल

 है  अया  इस  विधान  को  ठीक  प्रकार  से
 बात  यह  है  कि  ag  किसी  उपक्र पी  के  साथ

 समझने  के  लिये  जिस  हृद
 तक

 उसे  समझना

 ग्रावश्यक  है  उस  हद  तक  समझा  नहीं  गया

 संलग्न  होती  है  |  समवाय  की  पूंजी  रचना

 में  भाग  लेने  वाले  बचत  के  धन  को  बाहर
 है  ।  जैसा  कि  में  ने  कहा  समवाय  विधि  की

 निकलने  का  रास्ता  देनें  श्र  आवश्यक
 भूल  बातों  को  पहले  मानना  पड़ेगा  ।  यदि

 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  यह  उपक्रम  प्रणाली
 बाप  इन  बातों  की  बँधता  को  नहीं  मानते

 एक  आवश्यक  भंग  है  ।  ऐसा  नहीं  होता
 कि तो  स्पष्ट  है  कि  श्राप  समवाय  विधि  पर

 चर्चा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  समवाय  विधि
 समवाय  के  स्थापित  किये  बिना  ही  पूंजी

 a  जाये  ।  किसी को  यह  करना  पड़ता  है व्यथ  हो  सकती  है  किन्तु  इस  का  यह  wa

 नहीं  है  कि  अन्य  लोग  जो  इन  बातों  को  मानते
 आर  ag  प्रवर्तक  होता  है  ।  प्रतीक  कोई

 हूं  समवाय  विधि  की  मांग  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  एक  व्यक्ति  हो  सकता  हूँ  या  कुछ  व्यक्तियों

 का  गुट  भी  हो  सकता  है  ।  सम्भव हूँ  ag

 किसी  समय  का  अधार  क्या  होता  कोई  भावी  प्रबन्धक  अभिकर्ता  हो

 है  ?  एक  aga  स्कन्ध  का  और  सम्भव
 है  वहू

 एक  ऐसे

 mae  यह  होता  है  कि  निजी  व्यक्तियों  या  प्रकार

 का  बचा  हुआ  धन  उचित  अय  की  झांसा
 के  संगठन  से  सम्बन्ध  रखने  वाला  व्यक्ति

 से  प्रौद्योगिक  तथा  व्यवसायिक  उपक्रमों  में  हो  जो  भारत  के  लोगों  को  विश्व  के

 लगाये  जाने  के  लिये
 एक

 समवाय  में  रख
 दिया  जाता  है  ।  के  aga  किन्तु  फिर  भी  कोई  ऐसा  व्यक्ति  होना

 से  ्  लगाये  जा  सकते  हैं
 ।

 सम्भव  है  चाहिये  जो  इस  विषय  में सक्रेय  रूप  से  भाग

 कोई  व्यक्ति  कुछ  खतरा  उठा  कर  उचित  ले  ate  जो  पूंजी  विनियोग  को  आकर्षित

 आय
 से  कुछ

 अधिक
 प्राप्त  करने  के  लिये

 करने  के  लिये  एक  श्राकष
 क

 अभिकर्ता  जैसा

 इन  समवायों  में  धन  लगाये ।  '  सम्भव  कार्य  करे  जिस  से  कि  पूंजी  उत्पादनशील

 साधनों  में  लगाई  जा  सके  आर  वि नियोजकों है  कोई  जो  जान  बूझ  कर  किसी

 समवाय  में  धन  लगाता  है  सरकारी  प्रतिभूति  को  ary
 भी

 दे  सके
 ।

 यह  बहुत  सरल  है

 या  बेक  में  जमा  करनें  से
 जो  धन  मिलता  ax  इस  के  लिये  aga  ही  सरल  प्रस्ताव

 है  उस  से  श्रमिक  धन  चाहता  क्योंकि  रखा  गया  किन्तु  तो  भी  ऐसा  प्रतीत होता

 उस  के  विचार  में  उस  समवाय  की  दुढ़ता  है  कि  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  इस  विधान  की

 व्यापार  उस  समवाय  द्वारा  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रस्ताव  को  ठीकਂ

 तैयार  की  गई  वस्तु  की  मांग  की  स्थिरता
 से  समझा  नहीं  गया  है  ।  में

 इस
 बात

 परिस्थितियों  के  अनुसार  बदलती  रहती  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  कि  इस  विषय  में  हम

 है
 ak

 सम्भव  है  उसे  उस
 की  विनियोजित  सब  के  झपने  झपने  विचार  हैं

 ।
 राज  में

 पूंजी  पर  देर  तक  आय  न  हो  ate  इसलिये  सरकार  का  एक  सदस्य  किन्तु  कुछ

 वहू  अधिक  राय  पसन्द  करे
 |  मेरे  विचार  पुर्व  सें  सरकार

 का
 सदस्य  नहीं

 था  झर  इस

 में  किसी  बैंक  या  सरकारी  प्रतिभूति  में  विषय  में  मेरे  प्रिये  विचार  भी  हैं  जिन्हें

 लगाई
 गई

 पूंजी  की  तुलना  में  किसी  ब्य  z
 में  भूतकाल  में  प्रकट  कर  चुका  हुं  शर  सम्भव
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 है  चिरायिन्किल  के  मेरे  माननीय  मित्र  मेरे
 मुझे  निकाय  ही  इस  का  खेद  है  wit  यदि

 किन्हीं  पिछले  भाषणों  से  उद्धरण  ले  कर
 माननीय  सदस्य  ने  यह  समझा  हो  कि  में  नें

 उद्धृत  करें--और  हो  सकता  है  उनकी  बात  ठीक
 उन्हें  किसी  प्रकार  से  ग़लत  रूप  में  प्रस्तुत

 हो  ।  समाज  के  सम्बन्ध  में  किया  तो  में
 उन  से  क्षमा  मांगना  चाहुंगा  ;

 हमारे  WI  विचार  हूँ  ।  oa  ह  सामाजिक
 मेरा  यह  इरादा  या  विचार  नहीं  है  ।

 व्यवस्था  पर  गर्व  नहीं  त  ही  हम  इस
 में  पूंजीवादी  समाज  की  बुराइयों  को

 सामाजिक  व्यवस्था  को  स्थायी  बनाना  चाहते
 मानता  हूं  ।  यदि  हम  उन्हें  न  तो

 कुछ  मूल  बातें  हैं  जिन्हें  हम  ऐसी  बुराइयों
 विनियमन  तथा  नियंत्रण  द्वारा  हम  सामाजिक

 के  रूप  में  सहन  करते  हैं  क्योंकि  उन  से

 भलाई  होती  भ्रमणा  क्योंकि  हमारे  पास
 तथा  श्रमिक  मामलों  में  जान-बूझकर

 सरकारी  हस्तक्षेप  करके  जो  कुछ  करते  हूँ
 उन  के  स्थान  पर  रखने  को  कुछ  नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  साधन  गुप्त
 वह  सब  बिल्कुल  निर्थक  हो  जाये  ।  हम

 यह  मानते  हैं  कि  बुराई  के  ऐसे  साधन  हें  जिन

 कहते  इस  विधान  को  स्वीकार  नहीं
 का  उपयोग  प्रवर्तक  अपने  निजी  उद्देश्यों

 करता  में  यह  चाहता हूं
 कि  इस  विधान

 को  प्रस्वीकृत  कर  दिया  जाये  ,
 विन ह  तो  उस  का

 के  लिये  या  अपन  स्वार्थों  की  परि  के  लिये

 करते  हैं  और  वे  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिये
 उन

 परिणाम  क्या  होगा  ?  यह  होगा कि
 वर्तमान

 समवाय  विधेयक  भ्रमरी  सारी  बुराइयों  तथा
 का  प्रयोग  करते  |  जिन्हें  वे  अपने  दृष्टिकोण

 से  विधि संगत  समझते  हों  शौर
 कमियों  के  सहित  जारी  रहेगा  ।

 जिन  का  मेरे  विरोधी  पक्ष  के  मित्र

 श्री  साधन  गीत
 :

 में  ने  यह  कहा  था  कह  कर  विरोध  करते हैं  ।  यह  उनके  प्रति

 कि  में  यह  चाहता  हूं  कि  प्रवर  समिति  इंस  हितों  को  बढ़ाने  के  लिय  हो  सकता  श्र

 विधान  में  संशोधन  करे  कौर  में  ने  अपने
 यह  झपने  हितों  को  बढ़ाने  का  नम्बर  मार्ग

 भाषण  में  जिन  उपबन्धों  की  सिफारिश
 है  ।  हमारे  सामने  यह  प्रत  नहीं  है  ।  यह

 की  थी  उन्हें इस  में  सम्मिलित  कर
 ले  ॥  झा धिक  व्यवस्था  का  पूर्ण  पुनः  संगठन  करने

 में नें  यही  कहा  था  |  मे ंने  प्रस्वीकृत  a  समवाय  fafa  के  द्वारा  इस  प्रणाली

 कर  दिया  जायेਂ  शब्दों  का  कभी  प्रयोग
 के  साथ  साथ  चलने  वाली  wea  सामाजिक

 नहीं  किया  भर  मुझे  पूर्ण  निश्चय  है  कि
 तराइयों  को  पूर्णतया  निकाल  देने  का  प्रशन

 इस  विधान  के  वर्तमान  स्वरूप  से  इसके
 नहीं  है  ।  यदि  सदन  के  इस  तौर  के  किसी

 प्रति  लोगों  को  कोई  उत्साह  नहीं  हिना  ।
 व्यक्ति ने  यह  दावा  किया  तो  में  विरोधी

 श्री  ato  ऑटो  कृष्णसाचारोी  :  माननीय  दल  के  सदस्य  को  mania  देता  हूं  कि  वह
 ~

 सदस्य  को  गलत  रूप  में  प्रस्तुत  करने  की  यह  कहने  का  पूर्ण  रूप  से  हकदार  है  कि

 मेरी  ज़रा  भी  इच्छा  नहीं  है  ।  सम्भव  है  हटा  यह  दावा  पूर्णतया  निसार

 है  ।”  किसी  भी  व्यक्ति  नें  ऐसा  दावा  नहीं मेरी  युक्तियां  संक्षिप्त  होने  की  अपेक्षा  विशद

 हो  गई  हों  ।  सम्भव  है  यह
 केवल  किया  है  अथवा  यह  नहीं  कहा  है  कि  समवाय

 उदाहरण  के  रूप  में  कहीं  गई  हो  कौर  इस  का  विधि  के  इस  साधन  के  हम  झ्राथिक

 यह  अर्थ  नही ंहै  कि  माननीय  सदस्य  ने  बिल्कुल  व्यवस्था  को  बदलने  जा  रहे  हम  विभिन्न

 यही  शब्द  कह ेहें  ।  में  ने  उन  की  सारी  बात  को  हितों  के  बीच  जिनका  शोषण  किया  जाता

 न  कह  कर  एक  उदाहरण  मात्र  दिया है  ।  है  तथा  जो  शोषण  करते  न्यायालय
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 रहे  अथवा  हम  मालिक  कौर  देता  सरकार  को  हाथ  बांध  कर

 तथा  नियोजक  ग्रोवर  कमेंट्री  के  सम्बन्धों  में  बैठ  जाना  कौर  कहना  चाहिये  हस्तक्षेप

 हस्तक्षेप  करने  जा  रहे  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  नहीं  करेंग  पी  यदि  यह  इरादा  तो  समवाय

 है
 |

 इसका  afer  गठन  पर  बहुत  ही  विधि  की  कोई  शझ्रावश्यकता नहीं

 सीमित  प्रभाव  है  कौर  उद्देश्य  भी  बहत  सीमित
 समय  समय  पर  समवाय  विधि  में  संशोधन

 है  ।  यदि  हम  इस  उपक्रम  में  ऐसे  करने  की  भी  कोई  श्रावइ्यकता नहीं  है  ।

 उद्देश्यों  कौर  sal
 का  आरोप  करते

 मेरे  माननीय  मित्रों  ने  कहा  कुछ

 जिसे  ar  किसी  भी  कल्पना  की  उड़ान  से
 सीमित हेतु  जिन्हें  हम  बिल्कुल  भूल

 प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हूं  तो  यह
 नहीं  सकते  |  कल्याणकारी  जो

 उपक्रम  भद्दा  प्रतीत  होगा  ।
 कुछ  भी  कुछ  सामाजिक  zat  के

 परिरक्षण  की  श्रावइ्यकता  की  अवहेलना नहीं

 दूसरा  प्रदान  यह  है  कि  हमारी  wae
 कर  सकता  है  और  हम  व्यक्तियों की  किसी

 कुछ  मूल  धारणायें  हैं  ।  जैसा  में  ने

 समवाय  के  भ्रातृत्व  का  मतलब  यह  है  कि

 श्रेणी  के  हाथों  में  शक्ति  शर  प्रभाव  नहीं

 दे  सकते  और  न  उन्हें  इनका  दुरुपयोग
 बचत  के  लिये  बाजार  तथा  ऐसे  व्यक्ति

 हैं  जो  बचत  करते  उस  धन  को  काम

 करने  की  अनुमति  दे  सकते

 बनी  élo  एन०  सिंह  ने  कहा  था में  लगाना  चाहते  हैं  ।  इन  सब  विनियोजन ों

 का  उपयोग  करने  श्रावव्यकता  है  ।
 उपक्रम  विशेष  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में

 St

 सहायक  अ्रभिकर्ता  होते  जो  इन  विनिधोजकों
 क्या  करने  जा  रहा  ्  नीरस-देहें  यह  उपक्रमਂ

 का  प्रयोग  उत्पादक  उद्देश्यों  के  लियें  करते  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध में  कुछ  नहीं  कर

 अर्थात्  व  एक  उद्योग  स्थापित  करते  हैं
 सकता  है--उत्तर  सरल  है  ।  यह  बिलकूल

 भी  राष्ट्रीयकरण को  नहीं  बढ़ा  सकता या  स्थापित  करने  के  प्रयास  करते  हैं  जिनके

 द्वारा  देश  का  धन  बढ़ता  कौर  अ्रन्ततः
 क्योंकि  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  बिल्कुल

 इस  मामले  विशेष  लाभ  मुख्यता  समाज  विभिन्न  बात  है  कौर  श्राप  समवाय  विधि

 को  होता  है  और  बड़े  आशय  में  व्यक्तिगत  द्वारा  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर

 विनियोजन  को  भी  लाभ  पहुंचता  है  ।  यदि  सकते  हूँ
 ।  एक  बार  यहां  राष्ट्रीयकरण का

 इस  मामले  व्यक्तिगत  विनियोजन  के  विचार  जाता  है  तो  इस  का  मतलब  यह

 दृष्टिकोण  से  विचार  किया  होता  है  कि  सरकार  लोगों  की  बचत  को

 या  मुख्यतया  समवाय  के  लेकर  धन  का  उपबन्ध  करने  शौर  उस  बचत

 प्रबन्धक  कौर  तब  बाद  में  योजना के  रूप
 को  उत्पादन  उद्देश्यों  के  लिये  प्रयोग  में  लाने

 जो  समस्त  ad  व्यवस्था  के  लिये  उपयुक्त  है
 का  उत्तरदायित्व  लेती है  तौर  निजी  विनियोजित

 इस  उपक्रम  पर  होने  वाला  वाद-विवाद  तथा  उद्योगपति का  यह  सामान्य  बदन  बिल्कुल

 उत्पन्न ही  नहीं  होता  है  ।  वह  हमारा  मतलब वास्तव  में  गम्भीर  रूप  धारण  करेगा  इस

 का  यह  wa  नहीं  क्योंकि  इस  में  व्यक्ति  नहीं है  ।  यदि  राज्य  उस  प्रकार  का

 द्वारा  स्वेच्छा  से  बचत  करने  भर  धन  लगाते  जिसकीਂ  दूसरे  दल  के  लोग  कल्पना  करते

 की  बात  दूसरी  जोर  एक  प्राय  व्यक्ति
 तब  इस  प्रकार  की  समवाय  विधि  श्रावक

 जिस  पर  वह  विश्वास  करता  नहीं है  ।

 जो  उस  घन  को  धनोत्पत्ति  के  लिये  काम  में  समवाय  प्रणाली  द्वारा  उपस्थित  एका

 लाने  को  प्रस्तुत  है  तथा  विनियोजन  को  लाभ  शिकार  की  वद्धिपर  भी  काफ़ी  are  विवाद



 SEQY  समवाय  विधेयक  १  मई  १९५४  रद

 Ke  z fo  टी०

 gue  |  aid  सच  है  ।  हो  सकता  है  नहीं  करती  तो  भी  कुछ  दोस्तियाँ  पेदा

 कि  समवाय  प्रणाली  ने  इसका  उपबन्ध  होजाती  हैं  जो  ऐसी  शक्ति  की  वृद्धि  को

 किया  यह  हो  सकता  है  कि  यह  सामान्य  रोकती  हैं  ।  कभी  उस  दिन  में  प्रो ०  गाले  की

 प्रक्रिया  के  द्वारा  पाया  या  जिसकी  कोई  भ्रम रिकी  पूंजीवाद  पर  एक  पुस्तक  एड  रहा

 राजनैतिक  या  झ्राधिक  पृष्ठ  भूमि  जैसा  था  ।  यह  एक  दिलचस्प  पुस्तक  है  ।  हदो

 fe  अन्य  देशों  में  है  ।  यह  सच  है  कि  उन  सकता  कि  जो  कुछ  वह  कहता  हम

 देशों  में
 भी

 जहां
 इस  प्रकार कीਂ

 समवाय  उस  से  सहमत  न  हों  ।  परन्तु  वह  कहता  है

 विधि  नहीं  जेसी  कि  भारत  में  far  अमरीका  में  प्रतिक्रियात्मक

 वहां  भी  विभिन्न  प्रकार  के  एकाधिकार ों  की  afer  पैदा  हो  गई  स्वत्वाधिकार

 प्रणालियां  पैदा  हो  गई  हैं  ।  कौर  वास्तव  झ्रनेकाधिकार  जैसी  कुछ  प्रवृत्तियों  को  रोकती

 में  यदि  हम  कुछ  लोगों  के  हाथों  में  धन  के  वह  सिद्ध  करता  है  कि  वे  क  वास्तविक

 केन्द्रीकरण  के  प्रश्न  पर  वादविवाद  करते  काल्पनिक  नहीं  हैं  ।  freq  va

 उपभोक्ता  को  प्रभावित  करने  सम्बन्ध में  हमें  पूरक  ढंग  से  बिल्कुल

 वाली  एकाधिकार  प्रणाली  से  सम्बंध  रखने  विभिन्न  स्थान  पर  बरताव  करना  होगा  |

 वाले  किये  उपक्रम  पर  चर्चा  करते  होते  तो
 बहुत  संभव  है  कि  ag  मामला  ऐसा  जो

 यह  भ्रनुमान  कसे  लगाया  जाता  है  कि  यह  माननीय  वित्त  मंत्री  से  सम्बन्धित  है  ।  वह

 fea  प्रकार  प्रतिद्वन्द्विता  या  wet
 =

 इस  देश  की  राजकोषीय  नीति  श्र  धन

 प्रतिद्वन्द्विता  को  जो  aa  व्यवस्था  में  सम्बन्धी  नीति  का  संचालन  करते  हें  ।  वह

 वर्तमान  है  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करती हैं  मुख्यतया  ऐसे  मार्गोपायों  की  तालाश  में

 तो  में  समझता  हूं  कि  ये  सब  चीजें  अपने  उचित  रहते  जिन  के  द्वारा  वहू  एकाधिकारों  की

 श्रनुदर्शन में  at  जातीं  |  तब  हमें  इन  बुराइयों  वृद्धि  को  जो  देश  की  नथ  व्यवस्था  के  लिये

 औद्योगिक को  दूर  करने  के  उपायों
 का

 विचार  करना  घातक  समाप्त  कर  सकें  |

 यदि  यह  बुराइयां  इतनी  बड़ी  क्षेत्र  में  बचतों  के  संगठन  संचालन  के

 जितनी  इर्शाद  गई  हैं
 ।

 gat  देशों ने  इस  लिये  सं स्थानीय  पद्धतियों  की  आवश्यकता

 को  सुलझाया  है  ।  अमरीका  जैसे  विशुद्ध  है  श्र  में  समझता  हूं  कि  इस  प्रश्न  की  अन्य

 पूंजीवादी  देश  जहां  मुक्त  प्रतिबद्ध  देशों  में  भी  जहां  लोग  राष्ट्रीयकरण के  पक्ष

 एकाधिकार  की  वृद्धि  होते  देखी  उपक्रम
 में  बिल्कुल  अ्रवहेलना नहीं  की  जा  सकती

 के  सामान्य  हेतु  को  कम  करने  वाले  तत्वों  की  जहां  कुछ  दल  अवश्य यह  शभ्रनुभव  करते

 वृद्धि  होते  देखी  महाजनों  की  समाप्ति
 हैं  कि  मूल  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  की

 द्वारा  उद्योगों  के  लिये  साधारण fea  की
 वृद्धि  में  ही  भविष्य  निहित  है  ।  में  इंगलिस्तान

 कमी  या  औद्योगिक  क्षेत्र  और
 जेसे  देश

 की
 मज़दूर  पार्टी

 का
 निर्देश  करता

 बड़े  प्रौद्योगिक  निगमों  की  वृद्धि  में  बहुत  हं  ।  झा धिक  मुद्रास्फीति  शर

 बड़ी  मात्रा  ये  सब  चीज़ें  देखी  हें  ।  उन्होंने

 इसी  प्रकार  के
 विषयों

 पर
 मई  PEXR  में

 उस  समस्या
 का

 एक  ऐसे  देश  में  भी  निपटारा
 मिनेसोटा  के  विश्वविद्यालय में  हुए  सम्मेलन

 करने  को  प्रयत्न  किया
 जो

 निश्चय  ही

 पूंजीवादी  है  ।  वास्तव  उस  प्रकार  ब्रिटिश  श्रम  सरकार  के  एक्सचेकर  के

 की  आकस्मिकता  जहां  एकाधिकार  शक्ति  भूतपुरा  श्री  हू  गैंटसकेल
 ने  एक

 बढ़ती  सरकार  हस्तक्षेप  भी  पर्चा  RTIT ह  |  A  |  |  किया  जिसमें  उन्होंने  बहुत
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 सी  समस्याओं  का  निर्देश  किया  था  यह  कि  भूतकाल  में  धन

 जिन  इस  चर्चा  के  सम्बन्ध  सदन  विनियोग  करने  वालों  ने  नियम

 में  कुछ  मत  अभिव्यक्त  किये  जा  चुके  हैं  ।  के  रूप  छोटे  ऋण  लेने  वालों

 यदि  मुझे  भ्रनुमति  दी  तो  में  यह  दर्शाने  को  बजाय  बड़े  ऋण  लेने  वालों

 के  लिये  श्री  Tea  जैसे  sarit  के
 का  पक्ष  लिया है  ।  इसके  अतिरिक्त

 राष्ट्रीयकरण  के  पक्षपाती  व्यक्ति  को  भी

 व्यक्तिगत  बचतों  और  विनियोजन ों  तथा
 अंश  पूंजी  के  ऋण  की  मात्रा

 श्रमिक  सकती
 उन  बचतों  को  विनियोजन ों  के  रूप  में  प्रयोग  जो  गिरावट  के  समय  भयानक

 करने  .  के  लिये  औद्योगिक  सेवायों  के  रूप
 डर  उत्पन्न कर  दे  ।

 मै

 में  सोचना  पड़ता  है  ।  में  उन  के  भाषण  से  में  चाहता हूं  कि  सदन  इस  वाक्य
 एक

 उद्धरण  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  वह  विशेष  की  तौर  ध्यान  दे  |

 कहते हैं  कि  :
 प्रकार  की  श्रेणी  संस्थाओं  के

 सम्बन्धी  मामलों  ि  विकास  की  प्रा वश्य कता  हो  सकती

 वक़्त  att  आधुनिक
 जो  कि  छोटे  कौर  योग्य  व्यापारियों

 को  थोड़ा  ऋण  देने  की  बजाये
 सरकारी  नीति  सम्बन्धित  दो

 wy  समस्याएं  जिनका  में
 धन  विनियोजन  के  लिये  उत्सुक

 हों  प्रतिपादित  को  जारी
 वर्णन

 चाहता  हूं  ।
 धनी

 रखने  के  छोटे  व्यापारियों
 लोगों  द्वारा की  वाली

 व्यक्तिगत  बचत  की  कौर
 को  अधिक  सुविधाजनक

 निगम  लाभों  कोषीय  सुविधायें  fer  जाने पर  बहुत
 के भारी  साधारण  ऐसा भीਂ  मामला हो

 व्यापार  को  पहले  की  अपेक्षा  सकता  है  छह

 हुक्म  सिह  पीठासीन बीमा  ate  नई  पूंजी

 खड़ी  करने  के  लिये  स्थापित

 दूसरी  संस्थानों  पर  दौर  भ्रमित
 में  ने  यह  अवतरण  श्री  टी०  एन०  सिंह

 को  यह  बताने  के  लिये  उद्धृत  किया  है  कि  यह
 झ्राश्चित  बनाते  हैं  ।  इस  का  यह

 मानते  हए  fa  श्राप  राष्ट्रीयकरण
 अभिप्राय  नही ंहै  कि  धन

 विनियोग

 के  पूंजी  कमी है  ।

 के  पक्ष  में  जिसे  आप  मिश्रित  शक्ति  व्यवस्था

 कहते  श्राप  औद्योगिक  क्षेत्र  में  आते  वाले
 भर  अब  इंगलिस्तान में

 व्यक्तिगत  बचत के  तत्व  बिना काम  नहीं
 इस  कोई  वास्तविक  चिन्ह

 नहीं है  ।  हमारी  मुख्य  समस्या
 चला  सकते  क्योंकि

 क्षेत्र  विस्तृत  यदि
 न

 यह  इंगलिस्तान  जैसी  ae  व्यवस्था  में
 aq  विनियोग के के  स्तर को  रोकने

 की  रही  है-न कि  विस्तृत  करने  की  ।
 विस्तृत है  तो  यह  हमारे  देश  की  अथ  व्यवस्था

 किन्तु  atc  अधिक  ध्यान  देने
 में  जहां  विस्तार  हमारा  मुख्य  उद्देश्य

 जहां  तक  भविष्य  अधिक  प्रगति  का  सम्बन्ध
 कुछ  यह  विश्वास  करते  हैं  कि  जब

 तक  पूंजी  बाज़ार  में  कुछ  परिवर्तन  है  यहँ  कौर  अधिक  विस्तृत है  ।

 नहीं  होते  छोटे  व्यापार  के  लिये  अब  में  एक  या  दो  बातों  को  दोहराना

 फैलना  बहुत  कठिन  है  इस  का
 चाहता  जिनका  माननीय  वित्त  मंत्री
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 हारा  वर्णन  किया  गया  जब  fe  उन्होंने  के  सामाजिक  सेतुओं
 का

 आरोपण
 न

 तो

 इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  था  ।  इंगलिस्तान  बुद्धिमत्ता  है  शर  न  ही  वांछनीय  है  ।

 की  कोहन  समिति
 ने  समवाय विधि  पर  अपने

 में  संक्षेप  में  इस  उपक्रम  विशेष  के
 लिये  जो  प्रस्तावना  रखी  वह  दोहराने

 योग्य है  ।  कोहन  समिति ने  कहा  है  :  मूलभूत  तत्वों  का  वर्णन  करूंगा  ।  स  का

 प्रस्तावक  द्वारा  वजन  किया  गया  मं

 ब हमन  सामान्य  अधिक  नीति
 स्थिति  का  पुनः  वर्णन  करूंगा  ।  उत्तम  ढंग

 के  प्रशन  को  जिस  में  एकाधिकार  से  तब  उनको  नौ  श्रेणियों  में  विभाजित

 जैसे  मामले  सम्मिलित  अपन
 कर  सकते  हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  समवाय

 निर्देशक  पदों  से  बाहर  माना
 विधि  समिति  ने  स्वयं  इन  को  इन  श्रेणियों

 है  ।.  हमारे  विचार  समवाय
 में  विभाजित  किया  अर्थात  विवरण

 विधि  विशिष्ट  कार्यवाहियों  पत्रिका  तथा  प्रबन्ध  पर  हिस्सेदारों  का

 की  श्र  ध्यान न  देते
 अल्पसंख्यक  हिस्सेदार  तथा  उनका

 समाचारों  करना  प्रबन्ध  अ्रभ्िकर्ता  ग्रसित  संचालक

 श्रमिक  नीति  के  प्रश्न

 उस  विषय  कीं  are  meta
 तथा  हिस्सेदार  संचालकों  की  दोस्तियाँ

 समाप्ति  a  उस

 विधान  लिये  चाहियें
 प्रक्रिया  में  हिस्सेदारों और  लेनदारों

 के

 श्र  समवायों  का  नियंत्रण  करने  निरीक्षण  अर  अन्वेषण  सम्बन्धीਂ

 वाली  सामान्य  बिधि से  उन  को
 सरकार  की  शक्तियां  और  अन्त  में  समवाय

 पथिक  रखा  जाना  चाहिये  1.0
 विधि का  प्रशासन  ।  में  निवेदन  करता  हूं  कि

 मुझे  यह  कहते  प्रसन्नता  होती  है  कि  प्रवर  समिति  को  विशेष  स्थितियों पर  विचार

 समवाय  विधि  समिति  ने  न्यूनाधिक  करने  एवं  विभिन्न  पतलूनों  का  परीक्षण

 wet  उद्देश्य  निर्धारित  किया  श्र  में  करने  के  बारे  में  हिदायतें  देने  के  लिये  ठोस

 समझता  हुं  कि  यह  बड़ी  बुद्धिमत्ता है  कि  उस  सुझाव  रखने  का  बहुत  विस्तृत  क्षेत्र  है
 |

 ने ऐसा  किया है  ।  में  ने  कहा  कि  चाहे  किन्तु  में  नम्रता-पूर्वक  निराशा  प्रकट

 यह  बजट  के  साधारण  वाद  विवाद  के  अवसर  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सदन  में  इन  ठोस

 पर  या  चाहे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  विभागों  सिद्धान्तों  पर  इन  बातों  का  विचार  नहीं

 पर  होने  वाली  चर्चा  के  अवसर  पर  या  वित्त  किया  इस  का  यह  at  नहीं  है  कि  ऐसे

 विधेयक पर  होने  वाली  चर्चा  के  azar  पर
 सदस्य  नहीं  हें  जिन्होंने इन  विशेष  पहलुओं

 हो  माननीय  सदस्यों  को  निश्चय  ही  कुछ  का  अभी  अनुभव  प्राप्त  किया  हो
 ।  कई  बार

 लोगों  के  हाथों  में  धन  कौर  शक्ति  के  इतिहासਂ  सहायक  होता  है  कौर कभी  कभी

 केन्द्रीकरण  के  तथा  इसे  किस  प्रकार  बाधक  भी  ।  इस  मामलें  fare  में  श्राप

 न प्रश्नों पर  विचार करना  चाहिये  |  देखेंगे  कि  जब  हम  समवाय  विधि  जसे  विषय

 समवाय  fafa  में  जिसका  आवश्यक  झ्राधार  पर  वाद  विवाद कर  तो  हमारे  सामने

 धन  विनियोजन  के  धन  विनियोजन  जो  संदेह  उत्पन्न  उठ  खड़े  हुए  उन्हें  टूर

 के  संरक्षण  समवायों  के  ठीक  तरह  काम  फेरने  करने  के  लिये  यह  सहायक  हुमा  है  ।  में  ने

 और  उस  प्रकार  की  सब  बरातों  का  प्रदान  ZERG—R  में  विधान  सम्बन्धीਂ  कार्य  का

 उस  की  साधारण  परिधि  से  कुछ  भिन्न  प्रकार  विवरण  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  पुस्तकों  में
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 पढ़ा  है
 ।

 में  में  हुई  समवाय  विधि  wer  संख्यक  हिस्सेदारों की

 संम्बन्धी  चर्चा
 का

 निर्देश  कर  रहा  हूं  ।  उन  स्थिति के  सम्बन्ध  में  उनके  विचार

 वाद  विवादों  को  पढ़ने  में  ने
 दो

 विभिन्न  भी  मान्य  हैं  ।

 अवसरों  पर  दिये  गये  दो  भाषण  जो

 wa
 भी

 कुछ  मान्यता  रखते  ह  ।  यह  सच
 उन्होंने  यह  सुझाव  नहीं  दिया  था  किः

 ग्रनुपातीਂ  प्रतिनिधित्व  के  ग्रा धार  पर  संचालकों
 है  कि  उन  दो  सज्जनों  द्वारा  दिये  गये  भाषणों

 प्रसन्नता की  बात  है  कि  उन  में  से  एक  अभी
 का  निर्वाचन हो

 ।
 में  समझता हूं  कि  इस

 चीज़  पर  समवाय  विधि  समिति  ने  भीਂ
 विचार

 भी  att  साथ  श्र  दूसरा

 किया  था  ai  उसे  उचित
 समझकर

 हमारे  साथ  नहीं  e—t =  कुछ  पक्षपात  किया
 TH

 अर्थात  उन  दिनों  के  विरोधी  दल  ais  दिया  ar  ।  रितु  फिर  भी  इससे

 का  पक्षपात  उन  में  है  जो  सरकार  के  साथ  पता  चलता  है  कि  उन  माननीय  सदस्यों

 at  विचारधारा  क्या  होतीਂ  यदि  उन्होंने मिलकर  कुछ  भी  नहीं  करना  चाहता था
 ।

 स्वर्गीय  श्री  भूलाभाई  देसाई  शौर
 श्री  अंशधारियों के  हितों  के  बचाव  सेवायों

 गोविन्द  वल्लभ  वाद  विवाद  में  इस
 पर  नियंत्रण रखने  वाले  व्यक्तियों  से  संबंधित

 जनता  के  हितों  के  प्रश्न  पर  विचार  किया
 तरह  मार्ग  नहीं  ले  सके  जिसे  विशुद्ध

 नकारात्मक  आलोचना  कहा  सकता  होता
 ।

 में  समझता  हूं  कि  जहां  तक  हमारा

 है  ।  में  चाहता  हूं  कि  प्रवर  समिति  के  संबंध  श्राज
 भी

 इस  विषय  पर  होने  वाले

 विचार  विभाग  पर  इसका  प्रभाव  पड़ना सदस्य
 उन  दो

 भाषणों
 को  पुनः  पढ़ने  का

 प्रयत्न
 करें  ।  faery  ही  उनका  पढ़ता

 चाहिये  |

 लाभदायक  होगा
 श्री  गोविन्द  वल्लभ  पत्त  ने  जो  बचाव

 प्रस्तुत  किये  वे  कदाचित्  एक  दूसरे  रूप
 में  यह  जान  कर  प्रसन्न  हूं  कि  इस  विशिष्ट

 में  निगमित
 कर

 लिये  गये  थे
 ।

 खण्ड  ३६७
 उपक्रम  प्रवर्तकों  ने  या  तो  समिति  की

 हिदायतों से  या  श्री  भूलाभाई

 से  ३६९  तक  पर  विचार  करने  से  पता

 चलता है  कि  अल्पसंख्यक  श्रंशधारी  के  लिये
 देसाई  द्वारा  दिये  बहुत  से  ठोस  सुझावों  को ७,  कुछ  बचाव  इसके  संबंध में  में  बाद
 इस  में  सम्मिलित  करना  उचित  समझा

 हैं
 ।

 उनका  समवाय  विधि  शर
 में  थोड़ा  और  कहूंगा ।

 भ्रहमदाबाद  तथा  अन्य  स्थानों  में  समवायों  जसा  कि  में  ने  मुख्य  समस्या

 सम्बन्धी  व्यवसाय  का  ज्ञान  अद्वितीय  झंदाधारी
 के  बचाव  की  प्रदान है  ।  यह

 a
 जो  कुछ  सुझाव  उन्होंने  रखे

 श्री  राम स्वामी  ने  विवरण  पत्रिका  के  संबंध थे  वे  वास्तविकताਂ  पर  झ्ाधारित थे । कोई थे  ।  कोई

 भी  व्यक्ति  उनसे
 संतोष  प्राप्त  करता  है--उन  में  wear  माननीय  सदस्यों  ने  भी  इस

 में  से  कुछ  सुझाव  इस  विधेयक  में  जोड़  दिये  पर  थोड़ा  बहुत  कहा  |  विवरण

 गये  हें  ।
 पत्रकारों  के  जारीਂ  करने  के  संबंध  में  हम

 जितनीਂ  भी  ad  सोच  सकते  उन्हें  हम

 st  गोविन्द  वल्लभ  पत्त  का  एक  बना  सकते  हैं  शौर  सभीਂ  सुसंगत  व्यवहारों
 जो  १९३६  के  विधेयक पर  प्रवर

 के  प्रकटीकरण के  लिये  जोर  दे  सकते
 समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किये  जाते

 परन्तु  क्या  हम  नियमित  सौदों
 के

 विरुद्ध

 समय  दिया
 गया

 sit  भी  कुछ  संगत  कोई  व्यवस्था  कर  सकते  ह  ?  समवाय



 २८३३  समवाय  विधेयक  १  मई  १९५४  S¥R%

 दी ०  ao ०

 wade  के  or  कोई  विशेष  सम्पत्ति  हो  ही  में  श्री एच०
 टी०  पारिख

 ने
 बम्बई

 की

 सकतीਂ  संभव  उसने  उसका  मूल्य  पूंजी  विनियोजन  की  अवस्था  का  अध्ययन

 दिया  उससे  उसे  कोई  लाभ  न  प्राप्त  किया  पौर  उन्होंने  द्वारा  की  गई

 होता  हो  या  केवल  नाम  मात्र  का  कमीशन  बचतोंਂ की  चर्चा  at  है  ।  उनका  कहना  है
 कि

 मिलता हो  ।  यह  स्वयं  बुरी  चीज़
 न

 ही  १९४२  में  अनुमानित  निगम  बचत  लगभग

 है
 ।

 परन्तु  बाज़ार  भाव  गिर  सकता  है
 |  ३४  करोड़ रुपये  थी  |  वह  कहते  हें  कि  भारत

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  निर्माण  गणना
 इस  प्रकार  की  बुराइयों  के  विरुद्ध  भ्रंश धारी

 के  पासਂ  कोई  बचाव  नहीं  कौर  न  ही  गिरते  तथा  पंचवर्षीय  योजना  से  हिसाब  लगाने

 हुए  बाज़ार  के  विरुद्ध  कोई  बचाव  हो  सकता  पर  संवादों  द्वारा  की  गई  वार्षिक  प्रवीण

 अंशधारी उसकी  प्रवर्तक  की  व्यवस्था २५  से  ३०  करोड़ रुपये  ती  है

 मान  प्रतिष्ठा  के  दृष्टिकोण  से  देखता  है  ।  ga  सिला  कर  निगम  बचत ६०  करोड़

 यह  सच  है  fe  भ्रंश धारी  इसਂ  बात  को  देखता  रुपये  जो  कि  एक  वर्ष  में  उद्योग  में

 लगाये  गये  हैं  ।  विस्तार  के  दृष्टिकोण  से है  कि  प्रवर्तक की  ख्याति  कैसी है  ।  कुछ

 ऐसे  महत्वाकांक्षी व्यक्ति  भी  होते  जो  यह  बिचार  करते  समय  ae  एक  नगण्य  बात॑

 समझते  है  कि  जहां  पर  उन्हें  थोड़े  जोखिम  नही ंहै  ।  देश  की  विद्वेष  परिस्थितियों
 को

 से  शीघ्र  ह  धन  प्राप्त हो  सकता  वहां  देखते  में  समझता  हूं  कि  ६०  करोड़

 पर  पूंजी  काਂ  लगाना  भ्रपेक्षित  है  ।  परन्तु  जो  रुपये  की  राशि  गरी  नहीं  है
 |

 सच्चे  गजनी  लगाने  वाले  होते  वे  भ्र पनी
 में  तो  यह  कहूंगा

 कि
 माननीय  सदस्यों

 पूंजी  केवल  उन्हीं  समुदायों  में  लगाते
 को  यह  पुस्तक  war  पढ़नी  चाहिये

 |  यह

 जहां
 का  प्रबन्ध कर्ता  अच्छी  ख्याति  वाला  बहुत  भ्रच्छी  पुस्तक  है

 ।  उसमें कहा  गधा

 व्यक्ति  होता  है  |
 है  कि  नये  उपक्रमों  की  अपेक्षा  जमी  हुई

 प्रबन्ध  भ्र भि कर्ता  के  विरुद्ध  जो  कुछ  संस्थाओं के  जिनका  उत्पादन

 भी  कहा  गया  यदि  वह  बहुत  हृद  तक  लाभों का  संतोषजनक wet  ही

 भी  हो  तो  भी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  अंशधारियों या  जनता  से  नई  पूंजी  लगवाना

 मं
 4

 कि  उसका  होना  अनावश्यक  आसान  है  |  नये  उपक्रमों  में  तो  प्रवर्तकों

 समझता  हम  उसके  अस्तित्व  को  मान्यता  को  पहले  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न  करना

 दे  सकते  हैं  और  उसਂ  पर  गर्व  कर  सकते  हैं  ।  होता &  ।

 औद्योगिक  संश्थाग्रों  के  बहुत  से  प्रबंधकों  मे  इन  चीज़ों  को  शाराइको  मानना

 बड़ीਂ  कुशलता से  काम  किया उन्होंने

 पूंजी  ग्रथित  की  भ्र पने  अंशधारियों को

 श्र  भविष्य  में
 आंशिक

 रूप  से  निजी  बचत

 उचित  लाभांश  दिये  लोगों  के  दिलों  में
 तथा  उपक्रम  प्रयत्न  के  द्वारा  प्रौद्योगिक

 विकास  में  लगाई  गई  किसी at  पूंजी  की

 विश्वास  कदा  किया  है  ate  art  derail
 एकदम  से  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 में  शौर  भ्रमित  पूंजीਂ  लगाने  के  लिये  लोगों
 अंशधारियों की  स्थिति  के  संबंध  में  प्रीत

 को  प्रोत्साहित  किया है  ॥
 उठता  है  अर्थात्  कया  प्रबंधकों  का  अधिकांश

 अक्सर यह  प्रदान  उठाया गया  है  कि  शेयर  लेना  अंशधारियों के  लिये  या  देश  की

 श्री  व्यवस्था  के  लिये  लाभप्रद  है  ।
 पूंजी  विनियोजन  के  संबंध  में  हमारे  सामने

 एक  बहुत  हीਂ  रूखा  सा  चित्र  है
 ।

 wat  हाल  हम  यह  कहते  हैं  कि  यदि  किसी  समवाय
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 प्रयोग  करने  के  लिये  बाध्य  कर  जो
 का  प्रबन्ध  बुरा  तो  वहू  इसलिये  है  क्योंकि

 अबाध  अभिकर्ता  का  समवाय  में  कोई  शेयर  उसका  प्रयोग  नहीं  करना  चाहता  है  ।

 नही ंहै  कौर  उसके  हित  सीमित  हैं  ।
 इसके  यदि  हम  यह  समझें  कि

 झ्र भि कर्ता

 विपरीत  कुछ  ऐसी  भी  कम्पनियां  जहां  पर  या  संचालक  के  हाथों  में  अधिक  शेयरों

 प्रबंध  अभिकर्ता  या  नियंत्रकों  या  संचालकों  का  होना  ठीक  नहीं  तो  हम  इसी

 के  पासਂ  अधिकांश  शेयर  होते  फिर  भी  समवाय  विधि  में  शेयरों के  वितरण

 कुछ  हद  तक  अल्पसंख्यक  अंशधारी  की  का  कोई  tar  अधार  निश्चित  कर  सकते

 स्थिति  बुरी  होती  है  ।  जिससे  कि  किसी  एक  व्यक्ति  के  हाथ

 में  अधिक  शेयर
 न

 ar  सकें
 ।

 ऐसा
 रक्षित

 अ्रंशघारी  की  रक्षा  करते  समय  हमें  बेक  ग्र धि नियम  के  संबंध  में  किया  गया

 यह  ध्यान  रखना  है  कि  एक  मतदाता  की
 at  |  शेयरों  के  प्रादेशिक  वितरण  करने

 अपेक्षा  भ्रंश धारी  अपने  अधिकारों  के  प्रति
 का  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  फिर

 कॉम  जागरूक  होता  है  ।  दुःख  के  साथ  कहना  भी  देखा  यह  जाता  है  fe  परिस्थितिवश

 पड़ता  है  कि  लगभग  प्रतिशत  समवाय  शेयर  केन्द्रीभूत  हो  ही  जाते  हैं  ।

 की  बैठकों  में  अंशधारी  भाग  नहीं  लेते  हें  ।

 अंशधारी  को  केवल  अपने  लाभांदा  की  चिनता
 प्रवर  समिति  इस  बात  पर  विचार

 कर  सकती  है  कि  खण्ड  ३६७--३६९६
 होती  है  ।  यदि  arate  ठीक  रहते  तो

 वह  arr  व्यय  विवरण  पत्र  की  जांच  भी
 में  पर्याप्त  प्रत्याभूतियों  की  व्यवस्था  क्या

 नहीं  करता  है  ।  हो  सकता है  कि  सद्बाज़ च
 खण्ड  Q°w  जो  कि  सरकार  को  जांच

 के  बाद
 मामले

 में  हस्तक्षेप  करने की  अनुमति इन  बातों  का  ध्यान  रखता  एक

 साधारण  पूंजीਂ  विनियोजन इस
 सब  के  बारे

 देता  पर्याप्त  प्रत्या भू तियों  व्यवस्था

 है  ।  शर  यदि  वह  कोई  अन्य  आवश्यक
 में  माथापच्ची  नहीं  करता है

 ।  उसको  चिन्ता

 प्रत्या भू तियों  सुझाव  देती  तो  मुझे तभी  होती  है  जब  लाभांश  में  कमी

 होती है  इस  प्रकार  के  ग्रंशधारी  का
 विश्वास है  कि  मेरे  सहयोगी

 उन  पर  विचार करने  के  लिये  तैयार हो  जा
 बचाव  करना  बहुत  कठिन  काम  है  कयोंकि  सब

 इस  प्रकार  से  एकाधिकारीਂ  सटोरियों

 कुछ  व्यवस्था  करने  के  बाद  भी
 मानते  तवा

 इस  दिशा  में  सारा  काय  अंदा धारियों  को  ही
 जो  सेवायों  पर॑  नियंत्रण  रखते  प्रभाव

 कों  कम  किया  जा  सकता  है  ।
 करना  शौर  श्राप  उनसे  वह  काम  नहीं

 करवा  जो  वह  अपनी  इच्छा  से  नहीं
 अमरीका  में  इस  तरह  की  समवाय

 विधि  नहीं  है  ।  वहां  एक  सिक्योरिटीज़
 करना  चाहते  हैं  ।

 तथा  एक्सचेंज  अयोग  है  ।  इस  भक्तियोग

 wa  wet  प्रतिनिधिक  मतों  का  जाता  के  एक  प्रतिवेदन  जो  मेरे  पास

 है  ।  मं  यह  बता दूं  कि  सभी  विनियमों  पढ़ने  से  यह  पता  चलता  है  कि  एक  पूंजीवादी

 क्  दुरुपयोग  करने  का  यह  एक  सरलतम  देश  भी  दयावती  के  केन्द्रित  होने  के  विरुद्ध

 तरीक़ा है
 ।

 इस  संबंध में  सुधार  कीਂ  काफी  निरंतर  लड़ाई  करता  रहा  है  ।  उससे  हमें

 गुंजाइश  है  परन्तु  में  फिर  कहूंगा  उनके  पूंजी  नियोजक  के  बचाव  के  कुछ

 fe  अप  ऐसा  कोई  भी  विधान  सहीं  बना  तरीकों  का  भी  पता  चलता  है  |  हम  उस  पर

 संकते  जिसके  द्वारा  श्राप  किसीਂ  एक  विचार  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  में  समझता

 अंशधारी  को  अपने  अधिकार  का  हूं  कि  इस  प्रकार  के  पूंजी  नियोजकों  के
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 संबंध  में  हम  समवाय  विधि  में  कोई  उपबंध
 किया  है  जिन्होंने  १८  वर्ष  पूर्व  यहां  भाषण

 नहीं  बना  सकते  हें  ।  हमें  कदाचित्  दूसरी  दिया  था  प्रौढ़  ०. पित  भाषण  में  उन  मद्रासी

 दिशाओं  की  at  देखना  होगा  ।  संभव  सज्जन  का  sera  किया  था  जिन्होंने

 जब  मेरे  माननीय  सहयोगी  स्टॉक  एक्सचेंज  प्रौद्योगिक  संगठन  के  बारे  में  सुसंगत  बातें

 पर  नियंत्रण  करने  का  विचार  करें  वह  कही थीं  ।  उन  दिनों  gr  gia TIS में  पड़

 अमरीकी  सिक्योरिटीज  तथा  एक्सचेंज  गये  थे  कि  डा०  लोकनाथ  सरीखे  झ्रपेक्षाकृत

 अयोग  के  धार  पर  योजना  बनायें  ।  भ्रख्यातिप्राप्त  शभ्रथेशास्त्री  की

 अब  में  प्रबन्ध  अभिकर्ता के  प्रश्न  पर
 संगठनਂ

 के  बारे  में  लिखी  पुस्तक का  उल्लेख

 लोक  सभा  में  गया है  ।  प्रबन्ध

 आता हूं  ।  व्यक्तिगत  रूप से  में  इस  पद्धति

 अभिकर्ता  बहुत  से  तथ्यों  को  इकट्ठा  करके
 के  पक्ष में  कभी  भी  नहीं  रहा  हूं  ।  परन्तु

 aq  के  प्रौद्योगिक  विकास  को  ध्यान  में
 उत्पादन यंत्र  के  रप  में  काम

 करता है  उसके  सम्बन्ध  में  जो  बातें

 रखते हुए  में  यह  समझता हूं  कि  इस  पद्धति  ~

 को  एकदम  समाप्त  कर देन ेसे  हमें  qatar  उस  में  कही
 गई  हैं  वें  one  भी

 सुसंगत हैं  ।
 क्षति  जिसकी  पूति  संभव  नहीं है

 यदि  हम  इस  में  सुधार  करके इसे  बनाये

 रखें  तो  इससे  हमारे  प्रयोजनों  को  सहायता  इसका  इतिहास  बताने  की  मुझे  कोई

 मिलेगी  ।  इस  दृष्टि  में  ag  कहू  सकता  प्रा वश्य कता  नहीं  है पौर  न  कोई  इसे  जानना

 हूं  कि  यह  विदेशों
 की

 दासतापुर्ण  नक़ल  नहीं  ही  चाहता  है  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  की  टिप्पणी  में  लिखा है
 ।  सरकार  किसी  देश  की  नक़ल  करने

 का  विचार  नहीं  रखती  है  ।  हमारे  सामने
 है  कि  दूसरे  देशों  में  विकास  दूसरी  तरह  के

 तो  देवा  की  सेवा  का  महान  उद्देश्य  है  ।  वैसे  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  ८३  में  यह  टिप्पणी दी

 तो  मानव  स्वभाव  ही  HAV  करने  का  है  ।
 हुई  है  ।  यह  सत्य  है  कि  हमारे  देश  में  विस्तार

 वह  अनुकरण  करके  परिस्थितियों  को  अपने  की  जो  प्रणाली  है  उसके  विकास  तो

 अनुकूल  बना  लेता  है भ्र ौर  यही  उसकी  उसक  हो  रहा  है  किन्तु  उत्थान  नहीं  हो  रहा  है  ।

 ष्टता  है  ।  ala  मनुष्य  एक  सामाजिक  प्राणी  अमरीका  सरीखे  देश  में  समुदाय  निगम

 यदि  उसके  पास  धन  है  वह  उस  समाज  एक  उत्थान  सम्बन्धी  संगठन  है  ।  यह  सर्वथा

 में  विश्वास  करता  है  अन्यथा  नहीं  ।  यदि वह  सत्य  नहीं  है  कि  बहुत  से  fafea  एकाधिकारी

 अपने  से  अपेक्षाकृत  धनी  व्यक्ति  को  झपने  सार्थों  में  उत्थान  विषयक  बातें  पाई  जाती

 घन  का  प्रदान  करते  देखता  है  तो  वह  समझता  दोनों  ही  प्रकार  की  बातें  होवी  हूँ  कभी

 है  कि  ag  व्यक्ति भूल  पर  है  ।  यहं.-माननीय  उत्थान  विषयक  बातें  पाई  जाती  हूं

 |  माननीय प्रवृत्ति  किन्तु  सरकार  के  नाते  हम  ऐसा  तो  कभी  विस्तार  विषयक

 नहीं  सोच  सकते  हें  ।  area  है  माननीय  सदस्य  जो  बिदेशी  झ्राथिक  समीक्षा  वाले

 मित्र  श्री  साधन  गुप्त  aia  ि उल्लखें  के  लिए  समाचर  पत्रों  में  रुचि  wad  हें  उन्होंने  अभी

 मुझे  क्षमा  करेंगे  ।  हालांकि  उनका  भाषण  हाल  में
 देखा

 कि  इंगलेण्ड  को  वह

 अच्छा  तो  नहीं  था  किन्तु  मुझे  अच्छी  तरह  सब  से  बड़ी  संयुक्त  संस्था  जिसका  उत्पादन

 याद  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  साधन  ध  १३१००  लाख  पौण्ड  का  था  उत्थान

 गुप्त  ने  उन  सज्जन  का  अ्रनुकरण  एवं  विस्तार  वाली  संस्था  हूँ  ।
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 यह  सत्य है  कि  उत्थान  सम्बन्धी  विकास  इस  देश  में  उद्योग  व्यापार  तथा  वाणिज्य

 कुछ  अंशों  में  अवांछनीय  विकास  नहीं  है  ।  के  विकास  एवं  उन्नति  में  कुछ  fatter  बातें

 उदाहरण  के  लिये--थे  कपड़ा  मिलें  जिनकी  काम  करती  हूँ
 ।

 हमारा
 तो

 कहना  यह  है
 कुछ  कपड़ा  मिलों  की  मशीनें  बनाने

 कि  इस  समय  उनके  स्थान  पर  हमें  कुछ

 कपड़ा  मिलों  में  काम  ara  वाले  रंगों
 '

 के  बनाने  बदलना  नहीं  है  ।  हो  सकता  है  कि  डा०

 में  लगी  हो  faq  यह  विकास  तो  विस्तार  लंका  यह  कहूँ  कि  यह
 तो

 अ्रयोग्यता

 है
 ।

 बहुत  से  माननीय सदस्यों  ने  सेवायों
 स्वीकार  करना  है

 ।
 किन्तु  में  कहूंगा  यह  तो

 के  नामਂ  गिनाये हैं  ।  हमें  तो  इस  बात  पर  समय कीਂ  ग्रावइ्यकताओं को  स्वीकार  करना

 विचार  करना  है  कि  क्या  इस  प्रकार  के  है  समय  Bl  प्रधान  आवश्यकता

 समय  विकास  से  भागीदारों का  कुछ  अंशों  में  यहं  है  कि  विस्ता  र  होना  प्रा जीविका

 देने  के  अधिक  अवसर  होने  राष्ट्रीय रहित gar  क्या  कुछ  सामाजिक

 उद्देश्यों  जिनको कि  हम  रखना  चाहते  सम्पत्ति  का  जो  fe  afar  आजीविका  देने

 विरुद्ध  इस  विकास  ने  कुछ  कार्य  किया  है  ।  के  लिए  एक  मात्र साधन  विकास  होना

 मेरा  विश्वास  है  fe  प्रबन्ध  अभिकरण  के  उसीਂ  के  द्वारा  अधिक  से  अधिक

 बारे  में  खंड  ३०७  से  लेकर  सम्पूर्ण  परिच्छेद  व्यवसायों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता

 में  इस  तथ्य  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  है  तथा  है  तथा  कल्याणकारी राज्य  के  प्रति  afar

 एक  समवाय  द्वारा  दूसरे  समवाय  के  शेयर  से  भ्रमित  न्याय  जा  सकता  है  ।  जब

 लिये  जाने  का  तथा  एक  समवाय  हम  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  प्रबन्ध  प्रभाकरण

 के
 धन

 के  दूसरे  समवाय  में  लगाये  जाने  प्रणाली  में  कुछ  दोष  हें--श्रोत  कोई  भी

 atte  seat  की  भी  चर्चा  की  गई  है  ।  यह  प्रणालीਂ  जो  लाभ प्राप्ति की  प्रा का क्षा  वाले

 हो  सकता  है  कि  बचाव  सम्बन्धी  उपबन्ध  समाज  पर  झ्राधारित  दोष  अवश्य  होंगें

 पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  यदि  वे  qatar  नहीं  हैं  प्रतिरोध  एवं  बचाव  की  व्यवस्था  करनी

 तो  प्रवर  समिति  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  है--तो  हम  प्रौद्योगिक  ढांचे
 को

 तथा  समाज

 इस  बात  पर  विचार  करे  कि  किस  प्रकार  को  प्रबन्ध  wc  प्रणाली  के  बिना

 इनको  पर्याप्त  बनाया  जा  सकता  यह  नहीं  बना  सकतें  हें  ।  यह  हो  सकता  है  कि

 भी  हो  सकता  है  कि  यदि  प्रबन्ध  अ्रभिकरण  यह  विकास  जो  निरंतर  हो  रहा

 प्रणालीਂ  के  बारे  में  बोलने  के  बजाय  माननीय  दूसरा रूप  ले  ले  ।

 सदस्यों  से  खंडों को  अच्छी तरह  पढ़ा  होता
 चिरायिन्किल के  माननीय  सदस्य  ने

 तो  उन्हें  इस  बात
 का

 पता  लग  गया  होता

 कि  कुछ  संभावित  शभ्रसंगतियां हें  ।  उनका
 यूरोप के

 समवायों  के  सम्बन्ध  में  उस  दिन

 बोलते  हए  कुछ  विशेषताओं  का  उल्लेख  किया

 उल्लेख  करने  का  मेरा  विचार  नहीं  है  ।
 में  यह  तो  नहीं  कहूंगा  कि  कुछ

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।
 भी  उन्होंने  कहा  था  वहू  बिल्कुल  अप्रशंसनीय

 उसमें  कुछ  तो  प्रशंसनीय  था
 ।

 वहां  छोटे  पदों  से  करके  बड़े  पद

 चिरा यि स्किल के  माननीय  सदस्य  नें  पाने  वाले  व्यक्ति  को  प्रबन्धक  संचालक

 श्री  सरोज  बसु  की  पुस्तक
 का  उल्लेख  किया

 बनाने  की  प्रथा  है--एक  व्यक्ति
 जो  छोटे

 श्री  बसु  ने  भारतवर्ष  में  प्रबन्ध  छोटे  val  से  उन्नति  करके  पांच  at  तक

 को  वित्त-पोषक  बताया  है  ।  प्रबन्धक  संचालक  का  ae  करता  है  उसे
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 पांच  वर्ष  की  समाप्ति  पर  अपना  कार्यकाल  फिर  सरकार  यह  तो  नहीं  कहेगी  कि

 समाप्त  कर  देना  होता  है  ।  चाहे वहू  कितना  प्रबन्ध  अभिक रण  पद्धति  हमेशा  चलती  रहेगी ।

 ही  तथा  उपयोगी  ही  क्यों  न  ही  हमें  प्रबन्ध  अ्रभिकर्त्ता्रों  से  कोई  विशेष

 उसे  अपने  स्थान  से  हटना  होता  है  ।  कुछ  दिलचस्पी  नहीं  ।  हमें  तो  यह  एक  लाभप्रद

 सेवायों  में  ऐसी  परम्परा  है  ।  इस  प्रकार  पद्धति  मालूम  होती  है  ae  इसीलिये  हम

 की  प्रथा  हमारे  यहां  पारिवारिक  सारथी  में  इसका  प्रनुसरण  कर  रहे  हें
 |

 हमारे
 पास

 जिनका  अधिकत  र  भारतीय  प्रबन्ध  प्रतीक  रणों  कोई  ora  विकल्प  नहीं  हमें  इसकी  जगह

 द्वारा  प्रतिनिधित्व  किया  जाता  नहीं  कोई  दूसरी  पद्धति  दिखाई  नहीं  देती  ।  हो

 है  ।  हो  सकता  है  कि  उनमें  से  कुछ  ari  सकता  है  कि  इसमें  खराबियां  परन्तु

 भविष्य  में  उस  परम्परा  को  अरपना  लें  ।  जब  हमारे  पास  कोई  चारा  ही  नहीं

 जब  इसके  स्थान  पर  कोई  दूसरी  पद्धति  है

 हो  सकता  है  कि  पारिवारिक  प्रबन्ध  ही  फिर  इससे  ही  काम  करना

 अभिकरण  समय  के  प्रवाह  के  साथ  साथ  होगा  ।  हम  इस  पद्धति  के  अनसार

 उसी  प्रकार  हट  जायं  जिस  प्रकार  कि  श्री
 भी  काम  नहीं  करेंगे  तो  फिर  हम  पतें

 गेटस केल  ने  वर्णन  किया  है  ।  औद्योगिक  समाज  को  पुननिर्माण  किस  प्रकार  करेंगे

 व्यवस्था  में  पारिवारिक  प्रबन्ध  अभिकरण  के  ai  किस  तरह  हमारा  समाज  उन्नति

 विकास  तथा  श्रम्यदय  की  संभावना  को  करेगा |  हम  यही  सब  करने  के  लिये  वचनबद्ध

 सम्पंदादुल्क निश्चय  ही  दूर  करता  है  ।  है  are  हम  अपनी  ज़िम्मेदारियों  से  केवल

 सम्पदादुल्क के कारण इंगलैण्ड में गेर सरकारी के  कारण  इंगलैण्ड  में  गेर  सरकारी  इस  कारण  दूर  भागना  नहीं  कि

 समवाय  नाशोन्तख  हैं  |  समय  अन  कोई  हम  से  यह  कहता  है  कि  अप  जिस  पद्धति

 जैसे  जैसे  सम्पदा शुल्क  हमारे  यहां  क्रियान्वित  का  अनुसरण  कर  रहे  हूं  वह  खराब  जब

 होता  जायेगा  एवं  व्यक्तियों  की  होती  तक  हमारे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  है  तब  तक

 उन  प्रबन्ध  समीकरणों  जो  हमें  इसी  का  अनुसरण  करना  होगा  |

 कि  पारिवारिक  art  स्थिति  में  परिवर्तन

 होता  जायेगा  ।  अभिकरणों  में  छोटे  छोटे  संभव  है  कि  कुछ  इस  प्रकार  के  प्रबन्ध

 पदों  से  उन्नति  करके  प्रबन्ध  संचालक  होने  कीं  अ्रभिकर्ता  हों  जिनसे  बचने  के  लिये  हमने

 परम्परा  का  श्री  गणेश  हो  सकता  है  ।  यह  यहां  खंड  ३१०  aife  में  आवश्यक  उपबन्ध

 तत्व  ऐसा  होगा  जिसकी  कुछ  अवधि  न  किये  हों  |  माननीय  सदस्य  खड़े  होकर

 जो  व्यक्ति  छोटे  छोटे  पदों  से  उन्नति  करके  यह  पूछ  सकते  हें  कि  अमुक  प्रबन्ध  अभिकरण

 इस  पद  तक  उस  में  प्रविधिक  एवं  समवाय  में  केवल  एक  हज़ार  रुपये  कीਂ  पूंजी

 प्रबन्ध  सम्बन्धी  योग्यता  र  जन्म
 लगी  हुई  तो  फिर  इस  मन्दी  के  जमाने  में

 के  कारण  योग्यता  रखने  की  बात  को  कोई  रुपया  प्राप्त  करने  के  लिये  वह  क्या  तरीक़े

 अरपना  रहा  तो  उनको  यही  उत्तर मान्यता  नहीं  दी  ।  यह  विकास  यथा

 समय  ही  होगा  |  हम  इसकी  कल्पना  नहीं  दूंगा  कि  मेँ  भ्रापकी  बात  पुरी  तरह  मानने

 कर  सकते हैं  ।  यदि  ऐसा  हो  जाय  कि  के  लिये  तैयार  हूं  ।  हमें  अवश्य  ऐसी  कुछ

 हम  प्रबन्ध  संचालक  पद्धति  को  अधिकਂ  से  व्यवस्था  करनीਂ  चाहिये  ताकि  प्रबन्ध  अभिकरण

 अधिक  अपनाने  लगें  atc  प्रबन्ध  अभिकरणों  समवाय  के  पासਂ  पूंजीਂ  हो  संचालकों

 जहां  तक  संभव  छोड़ते  जायें  तो  को  कुछ  संसाधन  उपलब्ध  हों  जिससे  कम



 ३  समवाय  विधेयक  १  मई  १९५४  समवाय  विधेयक  COCT

 से  कम  प्रबंध  भझ्रभिकर्त्ताओं की  चालबाज़ियों  में  एक  या  दो  बातों  पर  बोलना

 से
 तो  बचा  जा  सके  ।  उनके  जो  तरीक़े  होते  हैं  चाहता  हूं

 ।
 विधेयक  में  विदेशीਂ  समवायों

 उन्हें  में  ara  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  के  संबंध  में  कुछ  खंड  हें  ।  में  प्रवर  समिति  से

 भारत में  स्थित  ब्रिटिश लोग  से  बचते  कहुंगा  कि  ag  इन  उपबन्धों  में  सुधार  करने

 रहते  संभव  है  कि  ऐसी  fafa  व्यापारिक  के  प्रश्न  पर  सोच-विचार करें  ।  में  ने  भी  इस

 संस्थायें  हों  जिनके  प्रबन्ध  झ्रभनिकरण  समवाय  विषय  पर  काफी  विचार  किया  मुझे के

 ५००  रुपये  की  पूंजी  से  काम  कर  रहे  हों  1  विश्वास  है  मेरे  माननीय  का ्य बन्धु
 प्रवर

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  के  समिति  के  सदस्यों  की  इसਂ  विषय  में  राय

 उपबंधों
 के  अधीन  समवाय  चलता  रहता  मालूम  करेंगे  ।  शायद  यह  समिति  इन

 हैं
 ।

 उसकी  are  का  चालीसਂ  प्रतिशतਂ  भागਂ  उपबन्धों  को  और  कड़ा  बनाने  में  सफल  हो

 रक्षित  निधि  में  डलता  रहता  है  भर  फिर  जाये  ।  इस  सदन  वाद  विवाद  एवं  प्रश्नों

 एक  दिन  समवाय  को  समाप्त  कर  दिया  जाता  के  समय  में  पहले  बता  चुका  हुं
 कि

 बीमा

 बैंकिंग  सेवायों  शौर  औद्योगिक है  शौर  उसकी  जगह  एक  नया  समवाय

 स्थापित  हो  जाता  है  ।  में  मानता  हूं  किं  ये  को  एक  लाइसेंस  छेना  पड़ता  परन्तु

 इसकी  बुराइयां  हें  ।  इस  प्रकार  के  प्रबन्ध  हमारे  यहां  बाहर  कहीं  संस्थापित  विदेशी

 भ्र भि करणों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाना  कम्पनियों  या  भागीदार  समवायों  जो

 चाहिये |  जो  माननीय सदस्य  इस  विषय  यहां  कर
 अपना  धंधा  शुरू  करते

 में  जानकारी  रखते  हों  उन्हें  चाहिये  कि  लाइसेंसਂ  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 प्रवर  समिति  को  सारी  बातें  बतायें  कौर  पुराने  auf  के  went  कुछ  ऐसे

 विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  करायें  जिससे  प्रबन्ध  उपबन्ध  हैं  जिनके  शभ्रनुसार  इन  कम्पनियों

 अ्रभिकरण  समवाय  वास्तविक  रूप  से  को  झपने  हिसाब-किताब  के  कुछ  विवरण

 की  व्यवस्था कर  सकें  देने  होते  हम  इसी  में  कुछ  प्रौढ़  उपबन्ध

 कर  सकते  हें  ।  हम  समझते  हैं  कि  प्रवर
 प्रबन्ध  ufc  के  समर्थन  में  में

 यही  तरक श्राप के सामने  रखना  चाहता  हूं
 समिति  इन  सब  बातों  पर  विचार  करेगीਂ

 ।

 शर  मं  फिर  से  यह  कहता  g  जब  तक  at  चटर्जी  ने  सं विहित  प्राधिकार  के

 हमारे  पासਂ  कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  होगा
 विषय  में  चर्चा कीਂ  ।  इस  मामले में  मेरे

 तब  तक  हमें  वेतनमान  पद्धति  से  ही  काम  करना  ag  निजी  विचार  हें  ।  कुछ  ्  पहले

 शायद  भारत  शासन  १९३४ यह  ज़रूर  है  कि  उसकी  बुराइयों  a

 at  से  हम  सावधान  wet  |  यदि  सामने  में  एक  फेडरल  रेलवे  प्राधिकार  को  स्थापित

 बैठे
 सदस्य  इन  बुराइयों को  के  लिये  करने  के  बारे  में  कुछ  उपबन्ध था  ।  हो

 कुछ  उपाय  बता  सकते  हैं  ती  में  आशा करता  सकता  है  इसे  फिर  से  लाया  जाये  ।  वेतनमान

 हूं  कि  मेरे  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  परिस्थिति  जब  हमारे  यहां  संसदीय

 समयਂ  wat  पर  उन  पर  विचार  करेंगे  शर  शासन-व्यवस्था है  जिसमें यह  सदन  अपने

 wat  प्रणाली  अपनायेंगे  जिससे  शक्ति  का  हाथ  में  अधिक  से  अधिक  अधिकार  लेना

 केन्द्रीकरण  और  दुरुपयोग  न  हो  ।  परतु  चाहता  फ़ेडरेल  रेलवे  प्राधिकार  अच्छा

 यदि  श्राप  यह  कहते  हूँ  कि  हम  में  मूल  सिद्धान्तों
 भी  हो  सकता  हैं  कौर  बुरा  भी  ।  परन्तु

 पर  मतभेद  है  तो  फिर  में  यही  agar  कि  इससे  झ्रापका  नियंत्रण  अवश्य  हो  जायेगा  ।

 रहने  ca  मतभेद  को  चलने  दीजिये  ।  रेलवे  जिसका  दिन  पर  दिन  विस्तार
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 हो  रहा  इससे  कुछ  स्वतंत्रता  मिल  जायेगी  ।  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  मझे

 हो  सकता  है  कि  फेडरेल  रेलवे  प्राधिकार  खुशी  है  ।  में  अपनी  डालती  सुधारता  हूं

 आवश्यक
 न

 परन्तु  रेलवे  व्यवस्था  के  और  क्षमा
 मांगता

 हूं
 ।

 एक  बकौल

 कुछ  भाग  प्लग  निगम  का  रूप  धारण  कर  एक  दम  से  यह  कह  देगा  कि  सरकार

 सकते  हैं  ।  उदाहरण के  तौर  पर  एक  ऐसी  कौर  प्रयोग  है  ।  हो  सकता  है  कि  सरकार

 वर्कशॉप  लीजिये  जहां  बहुत  ज़रूरी  सामान  अयोग्य  हो  में  श्री  चटर्ची  के  इस  विचार

 बनता हो  ate  जिसमें  काफ़ी  पूंजी  लगी  से  सहमत  हुं  कि  हमें  एक  श्रमिक  भ्र सैनिक

 हुई  है  और  जो  विभागीय  आधार  पर  चलाया  सेना  की  आवश्यकता  है  जिसमें  व्या  पार-धंधों

 जा  रहा  हो  ।  मान  लीजिये  कि  उसकी  को  चलाने  के  लिये  प्रशिक्षित  लोग  हों
 ॥

 कोई  जिसका  मूल्य  ३०,०००  रुपये  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  की  हैसियत

 टूट  जाती  है  ।
 यदि में

 उस  aay
 में  यह  न्य  करता  हूं  कि  चूंकि  मेरे

 का
 मैनेजर  हूं  ak  वह  सरकार  से  पृथक  पास  ऐसे  व्यक्ति  नहीं  हें  जो  जल्दी  काम

 प्राधिकार  हो  तो  में  कलकता  या  बम्बई  जा  करने  के  महत्व  को  समझते  इसलिये

 कर  पता  लगाऊंगाਂ  कि  tat  मशीन  ar  ऐसा  मुझे  बड़ी  कठिनाई  होती  है
 ।

 हमें  इसके

 पुर्जा  कहां
 बन

 सकता  है  श्र  दो  हफ्ते  के  लिये  after  ही  कुछ  करना  है  ।  कुछ  दिन

 अन्दर  में  झपना  काम  करवा  लूंगा  ।  यदि  हुए  एक  माननीय सदस्य  ने--शायद  श्रीਂ  पांडे

 रेलवे  प्राधिकार  की  तरह  यह  कोई  सरकारी  ने  कहा  था  कि  एक  पत्र  लिखे  कर  राय-कर

 विभाग  तो  क्या  होता  ?  एक  की  ३  लाख  रुपये  की  रक़म  वापस  कर  दी

 पत्र  संभरण  विभाग  को  फिर  वह  गई  थी  ।

 टेण्डर  मंगाता  श्र  जो  सबसे  कम  दाम  का

 rst  होता  उसे  मंजूर  किया  जाता  वरना
 sit

 eto
 डी०  पांडे  नैनीताल

 व  जिला  शभ्रल्मोड़ा--दक्षिण  पश्चिम  व  ज़िला
 इसके  लिये  जवाब  देना  पड़ता  ।  इस  तरह

 बहुत  सा  समय  लगता  शर  तब  तक  मशीन  :  यह  श्रभी  नहीं  दी  गई

 बेकार  पड़ी  रहती
 ।

 इस  हालत  में  oar
 है  ।

 कोई  औद्योगिक  कम्पनी  नहीं  चला  सकते  ।
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  उन्होंने

 अम  तौर  जिस  प्रकार  के  प्राधिकार  का

 सुझाव  fear  wart  उसके  लिये  कुछ  स्वतंत्रता
 फिर  यह  पुछा  कि  क्या  रायात  लाइसेंस

 दिये  गये  थे  ।  में  कहता  हूं  कि  दियें  गये
 की  शभ्रावश्यकता होती  है  |  यह  सोचने  से

 थे  ।  लाइसेंस  पत्र  लिखने  पर  दिये  जा  रहे
 कोई  लाभ  नहीं  कि  सरकार  को  कुछ  अधिकारों

 है  बशर्ते कि  पत्र  उचित  तथा  अपेक्षित प्रकार
 से  वंचित  करके  प्राधिकार  स्थापित  किया

 जाये  ।  एक  बार  प्राधिकार  स्थापित  हो
 से  लिखे गये  हों  ।  बम्बई  में  ऐसा  होता  है

 वहां  लाइन  प्रणाली  है  एक  लाइन  में
 फिर  श्री  बंसल  कहने  लगेंगे

 १२  लोग  होते  हैं  झ्रावेदन  पत्र  आने
 का  रहना  ठीक  है  ।  सरकार  से  asa

 ले  लिये  जायें  | ध
 के  २४  घंटे  में  लाइसेंस  देने  की  व्यवस्था  करते

 में  यह  नहीं  कहता  कि  सरकार  के  काम

 में  कोई  कमी  या  गलतीਂ  नहीं  है  ।  में  ऐसा

 शी  बंसल  :  में  ऐसा
 कोई  दावा  नहीं  करता  रर्तु पन्  हमें  इसी  आधार

 नहीं  कहूंगा  |
 पर  शासन को  चलाना है  t  कोई नई  प्रणाली
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 है  ita  लिये  मेरीਂ  राय  म  इस  समय चालू  करके  तीन  महीने  तक  उसके  काम  को

 देख  कर  फिर  उसे  छोड़  देने  से  तो  कोई  लाभ  कार  से  नुकसान  ही  नहीं  होगा  बल्कि  यह

 नहीं  ।  मेरे  पास  ऐसे  उदाहरण हैं  ।  इस  खतरनाक  भी  होगा  ।  श्रेवता  संसद्  ही  इसਂ

 लिये  में  श्री  चटर्जी  की  बात  को  मानता हुं  कि
 बात  का  फ़ैसला  करेगी  कि  इस  प्रकार  का

 हमें  एक  ऐसी  ates  सेवा  चाहिये  जिसमें  प्राधिकार  लाभप्रद  होगा  नहीं  ।  संसद

 के  नियंत्रण  के  अतिरिक्त  जो  न्यायिक व्यापार  धंधों  का  ि  रखने  वाले  और

 जल्दी  किसीਂ  फैसले  पर  पहुंचने  वाले  व्यक्ति
 कार  स्थापित  लिये  जाते  हैं  उनकीਂ  स्थिति

 में  यह  नहीं  कहता  कि  इस  में  कोई  खराबी  शासनान्तरे शासन  wat  हीਂ  होती  है  ।  यह

 है  ।  नये  समवाय  विधि  प्राधिकार के  चाहे  एक  बिल्कुल  war  मामला है

 जो  भ्र धि कार हों  और  चाहे जो  कृत्य  इस  प्रकार  के  प्राधिकार  की  स्थापना  पर  विचार

 इसमें  एसे  व्यक्ति  होने  चाहियें  जिनहें  करने  का  यह  समय  नहीं  है  |

 वाणिज्य-व्यापार  का  अनुभव  जो  अपना

 काम  होशियारी  से  पुरा  कर  सकें  साथ  में  समझता  हुं  कि  मेंने  सदन  का  काफी

 जी  जो  छोटी  छोटी  बातों  को  अपने  काम के
 समय  के  लिया  है  ।  मेरा  इतना  अधिक बोलने

 का  इरादा नहीं  था  ।  में  इस  विषय  का विशेषज्ञ
 में  रुकावट  न  बनते  दें  ।  जब

 फूलन  पत्र  में  किसी  सकती  के  बारे  में  शिकायत
 नहीं  परन्तु  में  इस

 लिये
 :

 बोलना  चाहता

 था  क्योंकि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय की
 जाये  तो  यह  कह  देने  से  कोई  फायदा  नहीं

 का  इस  समवाय  विधि  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध

 होगा
 fe

 छपने  में  भूल  रह  गई  है  ;  इस  पर
 है  ।  सरकार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  विभिन्न रूप

 मुक़दमे  की  ate  नियमित  रूप  से  छानबीन
 से  प्रयत्न  करके  हम  अपने  देश  का  विकास

 होनीਂ  चाहिये  ।  हमें  बड़े  बड़े  काम  करने

 है  पर  उतनी  ही  सावधानी  से  करने  हैं  ।  यहीं
 करें  जो  हमारा  भ्रत्तिम  लक्ष्य  है  ।

 हमारा  दृष्टिकोण  होना  चाहिये  ।  परन्तु  अंत  में  में  एक  निवेदन  प्रौढ़  करूंगा  ।

 यह  चीज  सं विहित  प्राधिकार  की  स्थापना  विगत  काल  में  प्रवर  समितियों  का  एक  पुराना

 से  नहीं हो  सकती  ।  राज कल  की  परिस्थिति  एवं  अनुभवी  सदस्य  होने  के  नाते  में  प्रवर

 में  सरकार  से  लग  रह  कर  कोई  प्राधिकार  समिति  के  सदस्यों  को  एक  सुझाव  देना  चाहता

 शी  जनता  से  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  इसे  शीघ्रता  हमें यह  कार्य  जल्दी  करना  इसलिये

 से  ही  art  करना  होगा  ।  नगर  श्राप  कहें  प्रवर  समिति  को  दो  या  तीन  छोटी  छोटी

 कि  अमुक  प्रबन्ध  अभिकरण  ने  ग़लत  तरीके  समितियों में  बांट  जो  प्रबन्ध

 से  काम  किया  है  भर  झूठा  संतुलन  पत्र  बनाया  अभिकरण  अंशधारियों  के  हित  झोर

 निरीक्षण  इरादी  विभिन्न  विषयों  पर  aa
 है  श्र  अमुक  प्रबन्ध  अभिकर्ता  ने  अमुक

 व्यक्ति  को  किसी  कार्य  विशेष  के  लिये  नियुक्त  अलग  विचार  करें  ।  दो  या  तीन  उप-समितियां

 किया  है  अगर  श्राप  मेरे  कायें  बन्धु  से  इन  इसे  जल्दी  कर  सकती  हैं  हमारा  काम

 बातों  का  उत्तर  मांगें  तो  वह  कह  सकते  हैं  बहुत  शीघ्र  पुरा  हो  सकता  है  ।

 कि  कार्य  प्राधिकार  द्वारा  किये  जाते  हैं  ।'

 कुछ  समय  तक  इस  समवाय  विधि  विधेयक
 मेरे  माननीय  श्री  ने  क

 की  बारीकियों  को  समझना  होगा  ।  इसमें  था  कि  प्रारूपण का  स्तर  गया  है  ।

 ठीक  लोकतन्त्री करण  का  wt  ही  उच्च बहुत  सी  बातें रखी  गई  कौर  प्रवर

 समिति  द्वारा  और  बहुत  सी  रखी  जायेंगी  ।  स्तरों  का  गिर  जाना  होता है  ।

 हमको  श्र  अधिक  श्रनूुशव  प्राप्त  करना  हम  इन  विधेयकों में  एकਂ  विदेशी  भाषा  का
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 प्रयोग  कर  रहे  हें
 ।

 यद्यपि  हमें  अभी  तक  कोई  ag  निस्सारण  योजना  रचना

 ऐसी  भाषा  नहीं  मिली  है  जो  इसका  स्थान  में  अधिकਂ  युक्तियुक्त  तथा  सामान्य जन

 ले
 परन्तु  फिर  भी  हम  इससे  छुटकारा  के  लियें  धिक  समझने  के  योग्य है

 ।  समवाय

 पाने  का  प्रयत्न कर  रहे  हें  ।  यह  सर्वथा  विधि  समिति  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  क्या

 संभव  है  कि  हमें  हिचकिचाहट  के  कारण  है  ।  उन्होंने  देश  भर  में  भ्रमण  किया है
 ।

 दोनों  में  से  किसीਂ  का  भी  ज्ञान  प्राप्त  प्रभावित  होने  वाले  समस्त  हितों

 न  हो  ।  कदाचित  कुछ  निम्न  कोटि  का  प्रारूपण  पर  सावधानी  से  विचार  किया  है
 '

 तथा

 हुआ है  ।  परन्तु में  अपने  साथी कीਂ  शर  सारी  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया हैं
 ।

 से  जो  मेरे  दाई  वर्ग  बैठे  यह  कहना  चाहता  इसਂ  के  भ्र ति रिक्त  इस  विधेयक  से  सम्बन्ध

 हूं  कि  केवल  तीन  प्रारूप कारों  के  रखने  वाले  विभिन्न  हितों  का  समान  प्राप्त

 जिन्हें  सदन  में  प्रति  जा  सैकड़ों  विधेयक
 करने  के  लिये  विस्तृत  कार्यवाही

 की
 है

 ।  ऐसी

 प्रस्तुत करने  होते  उच्च  कोटि  का  प्रारूपण  स्थिति  में  समझता  हुं  कि  उस  संशोधन

 होना  संभव  नहीं  है  ।  प्रारूपण का  ट  है  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  जो  विधेयक  का

 वास्त्रशास्त्री  भांतिਂ  शांतिपूर्वक  बैठना  परिचालन  चाहता  है  ।  में  इसका  विरोध

 तथा  पत्थर  या  लकड़ी  की  मूर्ति  का  रूप  करता हुं
 व  आकृति  या  धातु  के  पात्र  पर

 कुछ  जिसके  लिये  शांत  वातावरण  मुझे यह
 देख  कर  प्रसन्नता  हुई है

 किं

 का  होना  आवश्यक  कौर  कभी  कभी  प्रारूप
 विधेयक  प्रबंधक-शमीक रण  तथा  सं  चालकों

 में  एक  वाक्य  रखने  के  लिये  देर  तक  के  भ्रष्टा  चार तथा  दुरोपयोग  के  समस्त  सामान्य

 साधनों  कीਂ  समाप्ति  तथा  सामान्य
 पूर्ण  विचार  करना  पड़ता  है  ।  केवल  तीनਂ

 प्रारूप कारों  के  होते  हुये  सैकड़ों  विधेयक  कर्ता के  हित की  रक्षा का  बड़ा  ध्यान  रखा

 गया  है  परन्तु  मुझे  डर  ह  कि  प्रस्तावित
 प्रस्तुत करना  कठिन  है  ।  यह  संसद् के

 कार  में  है  कि  कुछ  कौर  प्रारूप कारों  कीਂ  मांग  विधेयक के  कुछ  उपबन्ध ऐसे  हूं  जो
 जोखिम

 करे  ।  तो  प्रवर  समिति  कुछ
 उठाने  में  भ्र गवाई  करने  तथा  अधिक

 पूंजी  लगा

 कर  व्यापार  स्थापित  करने  के  लिये  नागरिकों
 कार्य कर  सकती  है  ।  जब  हम  संविधान सभा

 के  सदस्य  तो  हमने  कुछ  प्रारूपण  किया  के  साहस  को  दबायेंगे  तथा  विफल  बनायेंगे
 |

 मुझे  इस  में  कुछ  संदेह  नहीं  है
 कि

 प्रवर
 संचालक  पद  के  लिये  अधिकतम  नाय  सीमा

 समिति  में  जो  लोग  प्रारूपण  में  रुचि  रखते  रखने  की  कोई  श्रावस्यकता नहीं  कठोर

 हें  उनमें  से  कुछ  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  ।  दंण्डों  के  अनेक  उपबन्ध  भी  कम  किये  जाने

 मुझे  विश्वास  है  कि  प्रवर  समिति  एक  एसा  चाहियें |

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी
 जो

 इस  देश  के  भविष्य

 के  लिये  बड़ा  सहायक  सिद्ध  होगा  ।  में  सदन  लेखा परीक्षण  आदि  के  सम्बध

 से  प्रस्ताव  की  सिफारिश करता  हूं  ।
 में  जो  परिवर्तन  किये  गये  में  उन्हें  पसन्द

 करता  हूं  ।  यह  वास्तव  में  ही  महत्वपूर्ण बात

 att
 मान

 :.  यह  एक  है  कि  नया  विधेयक  केवल  साधारण  पूंजी

 ऐसा  प्रलेख  है  जिस  पर  सावधानीपूर्ण  विचार  तथा  भ्रघिमान-पूंजी  को  मान्यता  देता  है  ।

 किया  गया  है  तथा  जो  वस्तुत  रूप  में  बनाया  में  यह  पसन्द  करता  हूं
 ।

 में  माननीय  वित्त
 गया  है  ।  यह  विधेयक  उसकीਂ  जिसका  मंत्री  का  ध्यान  एक  तीसरे  प्रकार  की  पूंजी
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 की  श्रावित  करूंगा  |  में
 र»

 एक  अध्याय  सम्मिलित  करेंगे  ।  जैसा  fer

 हूं  कि  उन्हें  कुल  पूंजी  के  जिसकी  मेरे  मित्र  श्री  पांडे  ने  संकेत  किया

 सिफारिश  इंगलिस्तान  की  एक  समिति  ने  कारी  क्षेत्र  या  इसका  अधिकतर  भाग  '  हमारी

 हाल  में
 की

 जारी  करने  के  भ्रौचित्य  पर
 areal  के  भ्रनुसार  सिद्ध  नहीं  न्  है  ।

 विचार करना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  जिसे  निजी  क्षेत्र  के  अस्त

 होते  सुष  के  विरुद्ध  चढ़ता  हुह  सूद  समझा

 में  अति  अघिक  विवाद  ग्रसित  विषय  गया  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  अपना

 पर  झरा  रहा  हूं  ।  अर्थात ्  प्रबन्धक  अभिकरण
 कार्य  सचाई  तथा  कुशलता से  करे

 प्रणाली  पर  ।  प्रबन्धक  अभिकर्ता  के  दोषों

 को  दूर  करने  के  लिये  वर्तमान  विधेयक  में  में  माननीय  वित्त  मंत्री  को  दो  सुझाव

 जेसा  कि  सदन  को  विदित
 चाहता  हूं  एक  तो  यह  हँ

 कि

 यह॒  प्रबन्धक  अभिकरण  प्रणाली  सरकारी  क्षेत्र के  समस्त  उद्योग एक  मंत्री

 अंग्रेज़ों  ने  अपन  विदेशी  व्यापार  को  प्रबन्ध
 के  wile  ati  में  इस  बात  के

 करने  के  लिये  जारी  की  थी  ।  कुछ  स्काच
 रुद्ध  हूं  कि  एयरक्राफ्टਂ  रक्षा

 सेवायों  का  व्यापार  अब  मेरे  सगे  भाई  मंत्रालय  के  अधीन  है  या  संचार

 ने  संभाल  लिया  है  ।  यह  बात  में  यहां  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  परन्तु  मेरा  कहना

 पुर्वक  स्वीकार  करता  हूं  कि  स्काटलैण्ड  की
 यह  है  कि  थे  सब  उत्पादन  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 प्रबन्धक  afar  फर्मों  ने  मेरे  या  मेरे  होने  चाहियें  ।  क्योंकि  यदि  समस्त

 भाई  की  अपेक्षा  कहीं  उत्तम  ढंग  से  काम  शालाओं  को  एक  मंत्रालय  के  हस्तगत  रखा

 चलाया था  यदि  भारतीय  प्रबन्ध  ate  जायें  तो  उन्हे  अधिक  समान  व्यवहार  प्राप्त

 करणों  ने  प्रबन्धकाव्य -  स्काटलैंड  की  फर्मों
 होगा  ।  दूसरा  सुझाव  सरकारी  क्षेत्र  की

 की  अपेक्षा  areal  कुशलता  तथा  सच्चाई  सें  निर्माणशालाशं  के  प्रबन्धक  अभिकर्ता  के

 किया  तो  में  इस  प्रणाली  का  विरोध
 बदलने के  बारे  में  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि

 करता  |  प्रबन्धक  भ्र भि कर्ता  की  कार्य-प्रविधि  किसीਂ

 भी  निर्माण दाला  में  कम  से  कम  पांच

 गत  महायुद्ध के  पश्चात्  भारत  भर  वर्ष  कौर  इसके  साथ  उसे  बढ़ाने  की  भी

 प्रबंधक  अभिकरण  प्रणाली  के  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इसके

 सेवायों की  स्थापना  हुई  ।  उस  समय  उसके  अधीन  एक  कौर  व्यक्ति  काम  करने

 बन्धक  अभिकरणों  की  स्थापना  प्रबन्ध  को  वाला  जो  उसका  स्थान  ले  सके  ।  यदि

 कुशल  बनाने  के  लिये  नहीं  भ्रपितु  कुछ  प्रबन्धक  अभिकर्ता  परिस्थिति  के  अनुकूल

 वारों  में  स्थायी  बनाने  के  लिये  की  गई  थी  ।  कार्य  न  कर  सके  तो यह  बड़  ही  खेद  की  बात

 यदि  हमारी  भारतीय  प्रबन्धक  फर्में
 होगी  |  यदि  ये  उस  प्रशंसा  के  पात्र  नहीं  हूं

 कुटिलता  में  स्काटलैंड  की  प्रबन्ध  अभिकरण  जो  मेंने  स्काटलैंड  की  प्रबन्धक  अभिकरण

 फर्मों  के  बराबर  भराने  या  उनसे  बढ़ने  फर्मों की  तथा  यदि  वे  उस  स्तर  तक  नहीं
 का  सच्चा  प्रयत्न  करेंगी  कौर  ख्याति  प्राप्त

 रते  तो  देश  में  सरकारी  क्षेत्र के  विकास
 तो  यह  लाभदायक  प्रस्ताव  होगा  ।

 के  लिये  यहं  एक  खेदजनक  बात  होगी  ।

 इस  सम्बन्ध में  मेरे  मित्र श्री  टामस  ने

 झाड़ा  प्रकट  की  थी  कि  वित्त  मंत्री  इस  इत  दादों  के  साथ  में  प्रस्ताव  का  समर्थन

 विधेयक  में  सरकारी  क्षेत्र  के  विषय  पर  भी  करता  हूं
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 थी  कृष्ण  चन्द्र  मथुरा-पश्चिम )
 :

 भी  कह  डाला  है  कि  हमने  जिन  उद्योगों
 का

 माननीय  सभापति  जी  इस  सदन  में  कल  से  राष्ट्रीयकरण  किया  उनमें  खर्चा  बहुत

 इस  बिलकी  बहस  के  दौरान  में  qatar
 बढ़ा  चढ़ा  है  ।

 एजेंसी की  प्रथा  बहस  की  एक  बहत  बड़ी  वस्तु
 माननीय  सभापति  व्यवसाय  के

 बन  गई  है  और  कितने  ही  माननीय  सदस्यों

 ने  इस  प्रथा  की  प्रशंसा में  अपनी  सारी  संचालन  का  प्यार  महज  यही  दृष्टिकोण

 है  fe  उसके  प्रबन्ध  में  खर्चा  कम  हमारा योग्यता  खर्च  की  है  और  इसकी  काफी  डट

 कर  वकालत की  गई  है
 देश  खूब  समद्धिशाली  हो  तथा  उसका

 साय  खूब  फले  तो  इस  बात  को  माना
 एक  माननीय  सदस्य  जो  मेरे  ही  जा  सकता  है  कि  चन्द  पूंजीपतियों  जिन्होंने

 उत्तर  के  इस  प्रथा  की  गाथा  गाते
 अपने  व्यवसाय में  अब  तक  काफी  योग्यता

 ga  यहां  तक  कह  डाला  कि  बैंकों  शर
 दिखायी  यानी  ऐसे  १४५,  २०,  Ry,  २०

 रेंस  कम्पनी  में  मैनेजिंग  एजेंसी  का  सिस्टम

 नहीं  है  इस  लिये  इन  संस्थानों  का  प्रबन्ध

 व्यक्तियों  चुन  लिया  जाय  कौर  उन्हीं

 को  इस  देश  के  सारे  साधन  सुपुर्द  कर  दिये

 बहुत
 खर्चीला  है  कौर  इसमें  बहुत  खर्चे  होता  जाय  ताकि  वे  उन  साधनों  का  इस्तेमाल करके

 व्यवसाय  की  तरक्की  यहां  के  उद्योग  धंधों

 थ्रो  सी०
 डी०

 पांडे
 :

 यह
 जो

 अप
 को  को  शर  इस  देश  की  दौलत  को  बढ़ावे  |

 भ्रम  हो  गया  है  वह  में  जरा  दूर  कर  देना
 मुमकिन  है  कि  इस  तरीके  से  देश

 की
 समृद्धि

 चाहता हूं  ।  मेंने  कहा  है  कि  मैनेजिंग  एजेंसी  ज्यादा जल्दी  बढ़  सके  |  लेकिन क्या  इससे

 को  बदल  देने  से  झर  उसकी  जगह  मैनेजिंग
 देश  का  कोई  कल्याण  होगा

 ?  सहज  देश

 डायरेक्टर कर  देने  से  खर्चा  कम  नहीं हो  के
 '

 व्यवसाय  शौर  उसकी  समृद्धि
 सकता  है  कौर  बेईमानी  कम  नहीं  हो  सकती  को  बढ़ाना  हमारा  लक्ष्य  नहीं  है  ।  हमारा

 है  ।  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  भी  जिस  तरह  लक्ष्य  तो  यह  होना  चाहिये  कि  इस  देश  के
 से  चाहते  हें  शौर  जो  उनके  हाथ  में  होगा  करोड़ों  नर  नारियों  का  सुख  कौर

 खच  करते  हैं
 .  .  .

 कल्याण  उनको  पैसा  उनको

 अगर

 श्री  कृष्ण चन्  :  यही  में  कह  रहा
 रोजगार  मिले

 भर
 वे  सुखी  रहें

 ।

 यह  हमारा  उद्देश्य  तो  वह  इस  से  पूरा  नहीं
 उनका  ख्याल  है  कि  मैनेजिंग  एजेंसी  कम

 हो  सकता  ।  यदि  चन्द  एक  पूंजीपतियों  के
 खर्चीली  प्रथा  है  शर  प्रबन्ध  का  यह  जो  तरीका

 है  वहू  कम  खर्चीला है  a *

 हाथ  में  धन  दौलत  इकट्ठी  करदी  तो

 उससे  हमारा  यह  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होनें

 वाला  है  ।  इतना  ही  उद्देश्य  तो
 श्री  ato  डी०  aig  :  मेरा  मतलब

 यह  नहीं  है  ।
 फिर  यहीं के  पूंजीपतियों  तक  ही  क्यों  सीमित

 रहा  जाय  ?  उसके  वास्ते  तो  सारा  संसार

 श्री  कृष्ण  चन्दर  :  यही  तो  मतलब  है  कि  पड़ा  झ्  दुनियां  में  से  भ्रच्छे

 एजेंसी  में  खच  कम  होता  है  wa  अनुभवी  भर  सुयोग्य  आदमियों  को--जहां

 अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  उन्होंने  कहा  था  वें  मिलें--चुन-लीजिये  ऐसे  लोगों  को  जिन्होंने

 fe  कितनी  ही  कम्पनियों  का  मैनेजिंग  एजेंट  व्यवसाय  के  अन्दर  काफी  अनुभव  प्राप्त

 हो  सकता  है  अर इस  तरह से  खर्चे  में
 किया  है  ate  अपनी  योग्यता  दिखलाई  है  |

 हो  सकती  है  ।  उन्होंने  यहां  तक
 उनके  हाथ  में  इस  देश  के  व्यवसाय

 को
 सुपुर्द
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 अपना  प्रारम्भिक  भाषण दिया  है  उसमें कर  दिया  जाय  ।  ऐसे  बहुत  से  पूंजीपति  .

 आज  हमको  मिलेंगे  |  नगर  हम  बाहर के
 ५०

 उन्होंने  भी  इस  बात  को
 स्वीकार  किया  है

 पूंजी  ति  लेंगे  तो  हमारे  लिये  पूंजी  की  समस्या  शौर  दूसरी  तरफ  से  जो  इस  सदन  के  सुयोग्य

 सदस्य  डाक्टर  चटर्जी  जो  इस  प्रथा  की  वकालत भी
 नहीं  रहेगी  ;  पूंजी  भी  वे  अपनी  ले  आयेंगे

 और  जल्दी से  इस  देश  के  व्यवसाय को  करते  हुये  बोले  हूँ  उन्होंने  इस  बात

 तरक्की दे  देंगे  ।  लेकिन  में  कहना  चाहता  को  स्वीकार  किया है  कि  यह  हमारी प्रथा  बहुत

 हूं  कि  इन  बातों  से  हमारा  लक्ष्य  पुरा  नहीं  होगा
 ।  खराब  हो  गई  ऐसे  इसमें  खाऊ  पीर  पैदा

 मेरे  मित्र  का  जो  दृष्टिकोण है  वहू  बहुत  हो  गये  हूं  जो  एक  प्रकार  से  बेईमानी  करके

 चित है  ।  महज  व्यवसाय की  तरक़्की  या
 श्र  अपना  मैनीपुलेशन  करके  अपना  स्वार्थ

 साधन  करते  और  रोजगार  को  धक्का महज  देश  के  धन  दौलत  की  तरक्की  एक

 संकुचित  दष्टिकोण  है  ।  उनका  दृष्टिकोण  लगाते हैं  ।

 यह  नहीं  है  कि  इस  देश  के  रहने  वालों  का
 चारों  तरफ  से  यह  भी  कहा  गया  है

 और  यहां  की  जनता  का  कल्याण  हो  ।  उनकी  fe  waft  इस  मैनेजिंग  ऐजेंसी  सिस्टम  को

 राय  में  तो  सरकारी  नियंत्रण  व्यवसाय के  रखना  होगा  |  लेकिन  अगर  यह  एक

 लिये  बड़ा  घातक  है  ।  उन्होंने तो  यहां  तक  सरी  ईविल  है  तो  इस  पर  ऐसे  प्रतिबन्ध  लगा

 कहू  डाला  कि  व्यवसाय  के  क्षेत्र  में  सरकार  दिये  इस  पर  ऐसे  चेक्स  लगाये  जायें

 का  जरा  सा  भी  थोड़ा  सा  भी  कि  इसका  जो  दूषित  रूप  वह  बहुत  कम

 नहीं  रहना  चाहिये  क्योंकि  सरकारी  हो  सके  ।  इसी  ख्याल  से  हमारे  इस  कानून

 अफसरों  की  काली  छाया  उस  व्यवसाय  हमारे  इस  बिल  जो  कि  हमारे  सामने

 के  उज्जवल  वस्त्र  को  खराब  कर  देती  पेश  चेक  लगाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।

 उसके  संचालन  में  रुकावट  डालती  है  कौर  हम  देखते  हे--भ्र  यह  बात  निस्सन्देह

 अग  नहीं  चलने  देती  ।  अगर  उनकी  सत्य  कि  राज  जो  बहुत  से  व्यवसाय

 बात  ली  जाय  भर  उनके  कहे  अनुसार  ait  कल  कारखाने  चलते  हे  वे  इन  कम्पनियों

 झाग  चला  जाय  तो  चूंकि  यह  मैनेजिंग  एजेंसी  के  द्वारा चल  रहे  हूं  ।  भ्र  जहां  तक  मुझे

 का  सिस्टम  भारी  दक्षता  रखता  है  इस  लिये  ख्याल  है  यहां  पर  श्री  साधन  चन्द्र  गुप्त  ने  यह

 फिर  क्यों  नहीं  देश  की  हकूमत  की  बागडोर  बात  कहीं  थी  fe  यह  जो  कम्पनियों

 भी  उनके  सुपुर्दे
 कर  दी

 जाय
 ।

 लोकल  की  प्रथा  है  यह  एक  तरह  हमारे

 स्टेट्स  शर  सेन्टर  का  सारा  एडमिनिस्ट्रेशन  राष्ट्रीयकरण का  प्रारम्भिक रूप

 मैनेजिंग  एजेंसी  के  सिस्टम  पर  शुरू  कर  दिया  छोटा  रूप  थी  ।  कम्पनियों के  द्वारा  हमने

 जाय  are  उनको  पुरा  अधिकार  दे  दिया  यह  कोशिश  की  इस  बात  का  इन्तजाम

 जाय  ताकि  वे  अपनी  काय  दक्षता  अच्छी  तरह
 करने  की  चेष्टा की  थी  कि  देश  के  छोटे

 बड़े  सभी  लोग  अपने  वित्त  को  wat  हैसियत
 दिखला  सकें

 ।  सभापति जी  मेरा  ख्याल  है

 कि  इस  तरह  की  बातें  कहना  अपने  असली  के  अनुसार  देश  के  व्यवसाय  में  लगाकर  उस  के

 कोण  से  विचलित होना  है  ।  arr जो  साझीदार बन  सकें  ।  जितना  जिसके  पास

 जिंग  एजेंसी  सिस्टम  चारों  तरफ  से  इसे  है  वहू  उतना  उस  में  लगा  सभापति

 बात  की  मांग  सरकार ने  सरकार  की  जी  शुरू  शुरू  में  जब  कम्पनियां  हमारे  देश

 तरफ
 से  भी  जो

 भाषण
 अभी  हमारे  माननीय  में  चालू  हुईं  कौर  उनका  जोर  बढ़ा  तब  हमने

 इंडस्ट्रीज  शौर  काम सं  मिनिस्टर  का  त्र  देखा  कि  काफी  छोटे  लोग  नई  कम्पनियों  में

 हैं  और  माननीय  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने  जो  अपने  देयर  खरीदते  श्र  अपनी  बचत



 हड  समवाय  विधेयक  १  मई  १९५४  समवाय  fara  SERS

 श्री  कृष्ण

 का  रुपया  लगाते  थे  ।  कम्पनियों को  तरफ  ma  हम  देखते  है  fe  जितनी  कम्पनियां

 से  भी  जो  प्रमोट सं होते  थे  वे  इस  बात की  बनती  हूँ  उनको  देश  के  बड़े  इश्डस्ट्रियलिस्टस

 काफी  कोशिश  करते  थे  कि  जहांतक  हो  सके  ही  चला  रहे  हैं  ।  बाप  मोदी  को  ले

 वे  भाम  लोंगों  तक  जितना  पहुंच  सिंघानिया  को  ले  लीजिये  ,  जितने  दक्ष

 उतने  लोगों  तंक  पहुंच  कर
 वे

 शेयर  रुपया  पति  कहलाते  हैं  वही  लोग  कम्पनियां  चला

 इकट्ठा  करें
 ।  उन  पर  लोगों

 का  विश्वास भीਂ  रहे  हैँ  |  गाज  हम  यह  भी  देख  रहे  हें  कि  जहां

 लेकिन  जब  मैनेजिंग  एजेंसी  के  सिस्टम  एक  पूंजीपति  का  व्यवसाय  कामयाब

 को  खराब  रूप  सामने  उस  में  सफल  उसको  रोजगार

 दोष  ara  और  उन्होंने  लोगों  के  विशवास  नफा  शुरू  उस  की  प्रख्यात

 का  दुरुपयोग  तो  इसका  नतीजा  यह  वह  ५  खास  पास  कई  और  कम्पनियां

 gar  कि  लोगों  का  विश्वास  उन  के  ऊपर  खड़ी  कर  है  ।  चूंकि  हमारे  देश

 से  उठ  गया  ।  राज  हम  देखते  हैं  जैसा  व्यवस्थाਂ  के  इन्दर  व्यवसाय  के  लाइसेंस

 fat  यहां  भी  कहा  गय  हमको इसਂ  बात  देने  व्यवसाय  कीਂ  इजाजत  देने  या

 की  सख्त  जरूरत  है  लोगों  के  पास  जहां  नये  उद्योग  gat  की  इजाजत  देने  में  पब्लिक

 भी  थोड़ी  बहुत  पूंजी  उस  पूंजी को  बटोर  कम्पनी  को  ज्यादा  तरजीह  दी  जाती

 कर  उससे  कम्पनियों के  द्वारा  व्यवसाय  प्राइवेट  कम्पनी  को  तरजीह  नहीं  दी

 चालू  किये  जायें
 ।

 इस  के  लिये  कोई
 न

 कोई  इसलिये  जो  हमारे  पूंजीपति  व्यवसायी

 एजेंसी  हमारे  पास  होनी  चाहिये  ।  हमारे  मिल  मालिक  उनको  मजबूर  होकर

 माननीय  कामर्स  कौर  इंडस्ट्री  मिनिस्टर
 रोजगार  को  कम्पनी  का  रूप  देना  पड़ता

 ने  भी  यह  कहा  थाਂ  कि  ऐसी  एजेंसी होनी  चाहिये  है  ताकि  रोजगार  को  चलाने  के  लिये  इजाज़त

 ait  वह  एजेंसी  मैनेजिंग  एजेंसी  के  सिस्टम
 मिल  जायें  ।  इस  ख्याल  से  वे  एसा  रूप  नहीं

 हीਂ  हो  सकती  है  ।  प्रमोट सं जो  होते  हैं
 देते  हैं  कि  उनको  श्राम  लोगों  तक  पहुंचने

 वह  इसी  उम्मीद  पर  होते  हं  कि  at  चल
 की  जरूरत  है  श्राम  लोगों  से  रुपया  इकट्ठा

 कर  उनकों  मैनेजिंग  एजेंसी  का  अधिकार
 करने  श्रावद्यकता है  ।  उनको  जल्दी

 मिल  जायेगा
 ।

 जब  वे  कोई  कम्पनी चालू  इजाज़त मिल  इस  ख्याल  से  वे  कम्पनियां
 करते  हूं  तो  उसमें  वे  अपनी  मैनेजिंग  एजेंसी

 बनाते  हैं  ।  श्राज हम दूसरे हम  दूसरे  दर्ज तक  बढ़
 की  नीव  भी  रख  देते  हे  शौर  उसका  एग्रीमेंट

 गये  हूं  ।  are  कम्पनियों को  हमने  मजबूत
 भी  दाखिल  कर  देते  तो  इस  उम्मीद

 अपने  क्वाथ  साधन  की  दृष्टि  से  वे  कोशिश
 कर  दिया  उनकी  जड़  को  मजबूत  कर

 दिया  कम्पनियों की  प्रथा  हमारे  देश  में
 करते  थे  कि  पूंजी  इकट्ठी  करें  ।  लेकिन  हम

 जड़  पकड़ गई  है  और  कम्पनियों  के  लिये
 देखते  हैं  किः  कम्पनियों का  जो  रूप  आज  हमारे

 सामने  ऑरा  रहा  उससे  हमारा
 च  कैपिटल  इकट्ठा  करने  में  कोई  ज्यादा

 दिक्कत  नहीं  रही  क्योंकि  कपिटलिस्ट
 असली  मकसद  इन  कम्पनियों के  द्वारा

 पस  में  ही  शरापना  वायर  कैपिटल

 थ  fe  इस  से  देश  के  छोटे  बड़े  तथा

 देश  के  असंख्य  लोगों  को  रोजगार  और
 इकट्ठा कर  लेते  हू  ।  यह  बात  नहीं  है  कि

 कम्पनियों को  व्यवसाय  में  घाटा  होता  है  ।

 साय  में  शामिल  किया
 ae  आज  इन  यह  सही  है  fe  जो  व्यवसाय  ऐसे  जैसे  कि

 कम्पनियों  के  द्वारा  पूरा  नहीं  हो  रहा  है  ।  बेसिक  जिनमें  मुनाफे  की  गुंजायश
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 कम  है  ,  जिन  में  कि  लोगों  को  WTAT  होल्डिंग  तो  मीटिंग्स  में  पहुंचते  तक  भी  नहीं

 प्राइज़  उठाने
 की  जरूरत  जिनमें  शर  इस  वास्ते  उनका  चेक  एक  प्रकार  से

 जोखिम  उठाने  कीਂ  जरूरत  जो  व्यवसाय  बेकार सा  चेक  है  ।  अगर  मैनेजिंग  एजेंट्स

 ऐसे  &  जिनसे  देश  की  वाकई  तरक्की  हो  की  खराबियों  को  रोकने  के  लिये  कोई  चेक

 सकती  वाकई  उन्नति  हो  सकती  उन  में  हो  सकता  है  तो  वह  चेक  डायरेक्टर  का  ही

 हम
 देखते  हैं

 कि
 पूंजीपति  नहीं  aa  बल्कि  हो  सकता  है  ।  लेकिन  इस  बिल  में  मैनेजिंग

 जो  व्यवसाय  ऐसे  हैं  जो  आसान  जो  चल  एजेंट्स  को  यह  अधिकार  भी  दिया  गया
 है

 चुके  हैँ  कौर  जिन  में  उनको  पुरी  तवक्को  कि एक  तिहाई  डाइरेक्टर  को  स्वय

 मुकर्रर  कर  संकते  हैं प्र  जब  चाहें  तब  उन
 और  पुरी  उम्मीद  है  कि  उसमें  नफा  काफी

 मिलेगा  यानीਂ  क्यूब्स  गुड्स  की  जो  इंडस्ट्री  को  बरखास्त  भी  कर  सकते  उनकी  जगह

 उनमें  वें  get  पूंजी  आसानी  से  लगाते

 हैं  ।
 दूसरे

 डाइरेक्टर्स  ट मुकरर चन्  कर  संकते  मैं

 पूछता  हूं  कि  श्राप  उनको  यह  अधिकार

 क्यों  देते  are  इस  भ्र धि कार की  जरूरत

 भी  है  तो  सब  इंडस्ट्रीज  को  इस  बात
 गेरा

 सब
 से  पहला  सुझाव  यह  है  कि

 हम  जितनी  भी  रियायतें  मैनेजिंग  एजेन्ट्स
 का  अधिकार  देने  की  जरूरत  नहीं  है

 ।  जो

 या  मैनेजिंग  डायरेक्टर्स  को  दें  उन  में  इस  बात  लोग  अराज  मैनेजिंग  एजेंसी  सिस्टम  चला

 का  ख्याल
 रखें

 जो  मैनेजिंग  एजेंट्स  ऐसे  रहे  जो  लोग  मुनाफ  वाले  रोजगार  कर

 व्यवसाय  को  चलाने  वाले
 हैं  जिसमें  कि  जोखिम  रहे  हें  उनके  रास्ते  में  तो  श्राप  को  चेक  ही  लगाना

 हैदर  जो  व्यवसाय  देश  के  लिये  बहुत  जरूरी  श्राप  को  यह  करना  चाहिये  कि  जितने

 has  ‘ a कि  र
 हैं  ,  बेसिक  इंडस्ट्रीज  उन  में  मैनेजिंग  एजेंट्स  डाइरेक्टर हों  उनमें  से  एक  को  मनजीत

 को  काफीਂ  रियायत  दे  दी  जाय  ।  जितनी  करने  का  अधिकार  मैनेजिंग  एजेंट्स  को  न

 रियायतें  दे  सकें  हम  दें  ।  मगर  जो
 क-जैमर्स  होना  चाहिये  ।

 गुड्स  की  इंडस्ट्रीज  उनके  मैनेजिंग  एजेंट्स

 को  ज्यादा  रियायत  देने  की  जरूरत  नहीं

 श्राप  उनके  रास्ते  में  कोई  भी  रुकावट

 मैनेजिंग  एजेंट्स  का  उनका  किसी  तरह

 का  रिश्ता  नहीं  होना  चाहिये  ।  डाइरेक्टर्स
 डालें  वे  कम्पनियां  जरुर  बनेंगी  a  उनके

 ऐसे  होने  चाहियें  जो  एक  तरह  से  निष्पक्ष मैनेजिंग  एजेंट्स  समाने  wae  |  उन  के  लिये

 तो
 भाप

 को
 यह  जरूरत  है  कि  उन  के  रास्ते

 रूप  मैनेजिंग  एजेंट्स  की  कोई  रियायत

 किये  शेभ्ररहोल्डर्स  के  हितों  की  रक्षा
 में  रात  इस  किसी के  पूरे  चेक  लगा  दें  ताकि

 शेयर  होल्डर्स  का  रुपया  सुरक्षित  राज
 कर  उस  दृष्टिकोण से  सारे  मामलात

 हम  यह  देखते  हैं  कि  शेयर  होल्ड सं  मैने  जिंग
 पर  विचार  कौर  गौर  कर  ऐसे

 रेटों  होने  श्र  ऐसे  डाइरेक्ट सं
 एजेंट्स  के  बीच  में  अगर  कोई  शेयर होल्ड सं
 की  रक्षा  करने  वाला  है  तो  वह  बोड़े  श्राफ

 तभी  हो  सकते  हें  जब  हम  यह  ad  हटा  लें

 कि  मैनेजिंग  एजेंट्स  को  डाइरेक्टर  मुक़र्रर है  ।  झेयरहोल्डसं  की  मार्डी
 करने का  अधिकार हो  1 भी  होती  लेकिन  माननीय  इंडस्ट्री  wk

 काम सं  मिनिस्टर  खुद  इस  बात  को  अपने
 दूसरी  बात  डाइरेवट्स  के  सम्बन्ध  में

 भाषण  में  स्वीकार  कर  चुके  कि  जहांतक  इस  कानून  में  यह  रखीं  गई  है  कि  दो  तिहाई
 उन्होंने  भ्रध्ययन  fear

 देयर होल्ड सं  डाइरेक्टर  जो  वही  रोटेशन  से  रिटायर
 में  से  कोई  इन्टरेस्ट  नहीं  रखता  ह्  शेयर  होंगे  शौर  एक  तिहाई  जो  डाइरेक्टर्स  होंगे
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 श्री  कृष्ण

 वे  परमानेंट हो  संकते  है  ।  हो  सकता है  कि  के  बीच  में  आयेंगे  शौर  वह  मैनेजिंग  एजेंट्स

 किसी  इंडस्ट्री  में  गवर्नमेंट  के  ख्याल  से  यह  से  शेयरहोल्डर के  हितों  की  रक्षा  वह

 जरूरी  जैसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  खत्म हो  श्र  जब  श्राप  डाइरेक्टर

 बेसिक  इंडस्ट्रीज  में  इसकी  जरूरत  हो  सकती  को  इस  तरह  स्वार्थ  साधन  का  मौका

 लेकिन  are  इस  बिल  के  भ्रमर  ag  रियायत  देंगे  तो  वे  भीਂ  अरपना  स्वाद  साधन  करने  में

 सब  इंडस्ट्रीज़ को  क्यों  दे  रहे  हें  ।  सारे  लग  जायेंगे  |  हम  देखते  हें  कि  जितनी  भी

 रेक्ट्से  को  बाई  रोटेशन  रिटायर  होना  चाहिये  संस्थायें  हम  कायम  करते  चाहे  वे

 are  are  किसी  इंडस्ट्री  में  श्राप  समझते  हैं  टरी
 नान  स्टेट्यूटरी  सब

 fe  इसकी  जरूरत  है  तो  गवर्नमेंट  अपने  हाथ  में  हम  यह  नियम  रखते  हें  कि  जो

 में  यह  भ्र घि कार ले  कि  जिन  इंडस्ट्रीज के
 भी  उसके  सदस्य  होंगे  वे  कोई  झ्राफिसਂ  श्राफ

 गवर्नमेंट  विचार  करने  के  बाद  यह  प्राफिट  नहीं  होल्ड
 कर

 सकते  ,  परोक्ष
 या

 समझेगी  fe  तिहाई  डाइरेक्टर्स  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  भी  ।  हमारी  इस

 मुस्तकिल  कर  दिया  जाय  तो  वहां  पर  ज़बान  मेंट में  जहां  कि  हम  पांच  सालਂ  के  लिये

 मेंट  ऐसा  अधिकार  दे  देगी  ।  यह  मेरा  दूसरा  चन  कर  कराते  हमने  यह  नियम रखा

 सुझाव है  ।  है  कि  कोई  सदस्य  अाफिस  श्राफ  प्राफिट  होल्ड

 नहीं कर  सकता  ।  जब  यहां  के  लिये  यह  नियम

 तीसरी  बात  यह  है  कि  जसा  कि  मेंने
 है  तो  व्यापारिक  संस्थानों  के  लिये  तो  यह  नियम

 ast  fa  इसਂ  कानून  केਂ  अनुसार  are  भी  ज्यादा  कड़ा  होना  चाहिये  ।  बिल

 रेक्ट्स ही' शेयरह्ोल्डसं हीਂ  शेयरट्रोल्डस  के  हितों की  रक्षा
 में  से  इस  व्यवस्था  को  हटा  देना  चाहिये

 कि
 कर  सकते  इस  पोजीशन  को

 हमें  मजबूत  डाइरेक्टर  चाहें  तो  र  रिश्तेदारों  को

 करना है  ।  अपको  ऐसे  डाइरेक्टर्स बनाने
 रख  सकते  क्योंकि  इस  से  वह  अपना  स्वार्थ

 चाहियें  जो  fray भाव  निष्पक्ष
 साधन  करने  AT  जायेंगे  |

 भाव  सेਂ  मामलों  पर  विचार  कर  सकें  ।
 में  यह  समझ

 सकता  हूं  कि  कहीं  wal  इस  की  जरूरत  हो
 aaa  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि

 सकतीਂ है  ।  व्यवसाय  की  दुष्टि  से  यह  जरूरी
 वे  कम्पनी  की  इजाजत  से  भ्र पना  पर्सनल

 हो  सकता है  ।  ऐसीਂ  हालत  के  लिये  यह  रखा
 भी  रख  संकते  हैं  ।  अब  कम्पनीਂ की  जा  सकता है  कि  sax  किसी  व्यवसाय  में

 इजाजत  का  जहां  तक  सवाल  जैसा  कि
 इस  तरह  की  जरूरत  हो  गवर्नमेंट के

 माननीय  कमसे  कौर  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर
 प्रीवियस  एप्रोच  से  tar  करने  दिया  जायेगा  ॥

 साहब  ने  भी  मंजूर  किया  है  कि  देयरहोल्डस
 अगर  गवर्नमेंट  को  यह  ऐतबार  हो  किਂ

 मीटिंग्स  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  वे
 रेक्टसे  पर  विश्वास  किया  जा  सकता  है

 मीटिंग्स बेकार  होती  यह  चेक  बेकार है
 श्र  वह  ईमानदार  है  तो  ऐसी  खास  हालत  में

 इसके  शअ्रलावा  डाइरेक्टर्स  बेसिक  पदों  पर
 ही  ag  गवर्नमेंट  की  स्वीकृति  से  car  कर

 ऐसे  आदमियों  को  रख  सकते  हें  जो  उनके  सकेंगे  ।  लेकिन  कम्पनी  की  इजाजत  से  वह
 रिश्तेदार  उनके  बिल्कुल  निकट  सम्बन्धी

 अपना  स्वार्थ  साधन  कर  सके  यह  चीज  नहीं
 हों  जब  slatted को  इंस  तरह

 होनी  चाहिये
 से  झपना  स्वार्थ  साधन  का  मौका  देंगे  तो  हमारे

 इस  बिल का  जो  खास  मकसद है  कि  इस  बिल  में  एक  चीज  ak  रखी  गईं

 डायरेबट्स  मैनेजिंग  एजेंट्स  शेयरहोल्डसं  &  कि  कम्पनी  की  इजाजत  से  डाइरेक्टर
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 निजी  कर्जा  भी  कम्पनी  से  ले  सकते  इसमें  यह  रखा
 जा

 सकता  है  कि
 इसके  लिये

 भी  मेरा  वही  दृष्टिकोण  है  वहीं  दुष्टि  मेंट  से  इजाजत ली  लेकिन यह  खुला

 कोण  होना  चाहिये  ।  यह  भी  एक  स्वार्थ  अधिकार  कम्पनी  को  नहीं  देना  चाहिये  ।

 साधन  का  तरीका है  ।  इसकी  भी  इजाजत  जसा  पहले  शट  किया  में  फिर  ्

 गवर्नमेंट  से  ही  होनी  चाहियें  ।  कम्पनी  का  करूंगाਂ  कि  कम्पनी  बिल  में  अब  हमको

 रेग्युलेशन तो  कोई  चेक  नहीं  है  मंत्री  महोदय
 इस  बात  का  लिहाज  रखना  होगा  वि  कम्पनियों

 इस  बात  को  स्वीकार  कर  चुके  हं  ।
 तो  के  विकासਂ  कीਂ  दूसरी  मंजिल  इसਂ  देश  में  पहुंच

 इस  बनावटी  चेक  को  क्यों  रखना  चाहते
 चुकी है  ।  हमें  प्रैप ने  लक्ष्य  को  ed  सामने

 रखना  चाहिये  |  वह  लक्ष्य  हमाराਂ  यही  है हूं  ।  या  तो  art  उनको  पुरा  अधिकार  दे

 दीजिये  नहीं  तो  कारगर  चेक  रखिये  ।  यहां
 कम्पनियों  का  जो  तौर  तरीका  हो वह  एक  तरह

 भी  यही  रखना  चाहिये  कि  जहां  गवर्नमेंट  से  राष्ट्रीयकरण का  छोटा  रूप  हो  WIT  जहां

 कोई  खासਂ  जरूरत  समझे  वहां  यह  इजाजत  हम  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  सकते  है  वहां

 दे  सकती है  कि  किसी  खास  डाइरेक्टर को  हम  यह  संतोष  कर  सके  कि  इस  कम्पनी  ला

 कज  दिया  जाय  |  डाइरेक्टर  को  अधिकार  के  द्वारा  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  उस

 क्यों  दिये  जाते हैँ
 और  उनके  बहुत

 व्यवसाय  में  श्यामल  कर  सकते

 सहूलियतें रखने
 क्यों  जरूरत  इसके  लिये  हमको  कोई  रियायत  देनी  पड़े

 तो  हमको  देनी  चाहियें  ।  जहां हम  यह  देखें है  ?  इसਂ  वास्ते  fe  व्यवसाय मूं  रुकावट  न

 इंतजाम  में  कोई  झंझट  न  इंतजाम  fe  रियायत  के  डाइरेक्टर  काम  नहीं

 सहूलियत  के  साथ  चलता  रहे  ।  इसी  वास्ते  कर  सकते  ate  इंडस्ट्री  नहीं  चल  सकती

 वहां  हमको  रियायत देनीਂ  ताकि इन  रियायतों की  जरूरत  है  ।  कोई  माननीय

 सदस्य यह  नहीं  कहू  सकता  fa  हम  इन  काम  में  रुकावट  १ पड़  |  प्रभी  सेब  तरफ

 रियायतों  को  इस  लिये  रख  रहे  हैं  ताकि  से  यह  तसलीम  किया  गया  है  कि  मैनेजिंग

 इनके  द्वारा  कुछ  झ्रादमियों  को  अपना  स्वयं  एजेंसी  सिस्टम  एक  नेसेसरीਂ  ईविल  है  कौर

 साधन  करने
 का

 मौका  दिया  जा  सके
 ।  जो  इन्तजाम  के  ख्याल  व्यवसाय  को  चालू

 अब  तक  इसਂ  सदन  में  कहा  गधा  है  उसकी  रखने  के  ख्याल  व्यवसाय में
 आसानी

 यही  मंशा है  कि  कम्पनी  के  काम की  सहूलियत  हो  इस  ख्याल  अर  व्यवसाय  के  संचालन

 के  वास्ते  ही  यह  रियायतें  डाइरेक्टर्स को  में  रुकावट  न  पड़े  ,  इस  ख्याल  हमें  इसको

 a  मैनेजिंग  एजेंट्स  को  देनी  चाहियें  ।  म
 शश

 तभी  रखने  की  जरूरत  है  |  जब  हमको इस

 यह  पूछता  कि  सभापति  महो  far  arc  बात  की  जरूरत  है  तो  हमको  मैनेजिंग  एजेंट्स

 डाइरेक्टर  को  निजी  लोन  न  दिया  जाय  at  को  उतनी  ही  रियायतें देनी  चाहिये  कि

 इस  से  कम्पनीਂ  का  क्या  काम  रुक  जायेगा  |  जितनीਂ  रियायतों  के  दिये  बिना हम  समझते

 में  नहीं  समझ  सकता  किः  कम्पनी  के  काम  हूँ  कि  व्यवसाय  में  रुकावट  पड़  सकती  है  ।

 में  क्या  रुकावट  इसਂ  से  पड़  जायेगी  ।  साधारण  इस  के  अलावा और  रियायतें  हमको  नहीं

 तौर
 पर  तो  कोई  रुकावट  पड़ेगी  नहीं  देनी  चाहियें  ।  इस  बिल  में  यह  सही  है  कि

 कम्पनी  के  काम  से  कौर  डाइरेक्टर  केਂ  पर्सनल  यह  कोशिश  की  गई  है  कि  पहले से  रियायतों

 लोन  से  तो प्रत्यक्ष रूप  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  में  कमी  की  जाय  प्रौढ़  खास  तौर  से  डाइरेक्टर

 दिखाई  देता  ।  लेकिन  are  कोई  की  रियायतों में  कमी  की  गई  है  ।  लेकिन

 सम्बन्ध  हो  भी  तो  उसके  लिये  इस  बिल  में  में
 सिलेक्ट  कमेटी

 के
 सामने

 यह  रखना  चाहता
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 श्री  कृष्ण

 हूं  कि
 रियायतें  दी  गई  हैं  वे  अब  बहुत

 ज्यादा

 हैं  गौर  जो  लक्ष्य  सामने  रखा  गया  है  उसको
 सीलिंग  मुकर्रर  कर  देनी  चाहिये  जिससे

 कि

 देखते  हुये  उन  सब  रियायतों  को  रखने  की  ज्यादा  किसी  की  आमदनी  न  सरकारी

 कतई  जरूरत नहीं  है  ।  डाइरेक्टर के  लिये  नौकरों  की  तनख़्वाहों  पर  भी  रोक  लगाये

 तो  कुछ  सख्ती
 भी

 की  गई  है
 ।  डायरेक्टर  जाने की  मांग की  जाती  ऐसे  समय  में

 के  लिये  यह  रखा  गया  कि  दो  कम्पनियों  मैनेजिंग  एजेंट्स  की  जो  यह  पचास  हज़ार  रुपये

 से  ज्यादा  का  कोई  मैनेजिंग  डायरेक्टर  नहीं  देने  का  प्राचीन  वहू  कहां  तक  तकंसंगर्त

 पांच  साल  से  ज्यादा  कोई  Fafa  और  उचित हे  ?

 डायरेक्टर
 नहीं  रह  पांच  परसेंट

 से  ज्यादा  wad  लिये  नहीं  ले  सकता
 ।

 श्री  अल्तेकर  :  यहं

 मैविसिमम है इन  शर्तों  क  मैनेजिंग  एजेंट्स  की  at  से

 मुकाबला  कीजिये  ।  मैनेजिंग  एजेंट्सਂ  के  लिये  श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैक्सिमस नहीं

 शापने  यह  रियायत  रखी  है  कि  वह  २०,

 २५,  ३०  कम्पनियों  का  मैनेजिंग  एजेंट  कह  सकते हैं  ।  मैक्सिमस इस  वास्ते  नहीं है

 हो  सकता है  ।  एक  तरफ  तो  यह  रियायत  कि  अगर  किसी  कम्पनी  में  प्राफिट  नहीं  है  तो

 रखी  गई  है  कौर  दूसरी  तरफ  रेम्यूनरेशन  ज्यादा से  ज्यादा  मैनेजिंग  एजेंट  इतना
 ले

 में  भी  काफी
 रियायत  रखी गई  है  ।  में  पूछता  सकता  है  ।  आपने  यह  अधिकार  जहां  दे  दिया

 हूं  कि  एक  कम्पनी  कायम  हुई  कौर  उस  कम्पनी  तो  इसमें  कहां  इस  बात  की  रुकावट  हैं  कि  यह

 में  कोई  मुनाफा  नहीं  हो  रहा  है  ।  तब  क्यों
 मैक्सिमस  आम  तौर  पर  नहीं  होगा

 ।
 आपने

 मैनेजिंग  एजेंट्स  को  art  लिये  उस  कम्पनी
 तो  यह  खुली  छूट  दे  दी  है

 और
 इसके  अनुसार

 के  कोष  से  भारी  रकम  लेने  की  छट  रहे  ।

 बिना  किसी  मुनाफ  के  चाहे  रोज़गार
 चला

 मैनेजिंग  एजेंट्स  को  पुकार  करने  का  हो  या  न  चला  चाहे  उसमें  नुकसान

 हमारा  लक्ष्य यही  हू  कि  वे  लोगों से  रुपये
 हुआ हो  और  इन्तज़ाम  मे  ख़राबी

 को  जुटायें और  व्यवसाय  का  संगठन  करके  रही  मैनेजिंग  एजेंट्स  पचास  हज़ार

 ठीक  से  इन्तज़ाम  करें  और  उस  व्यवसाय  को  रुपये  तक  लेने  के  हकदार
 जब

 va  सुचारू  रूप  से  चालू  करें  ताकि  आम  आप  यह  कहते हें  कि  हम  नियंत्रण  रक्खेंगे

 होल्ड सें  को  उनके  शेयर  का  मुनाफा  मिल  और  गवर्नमेंट  ने  इस  बिल  का  जो  गठन  किया

 लेकिन  शेयर  होल्डर  को  कोई  मुनाफा न  हैं  उसकी  जो  रूपरेखा  बताई  है  उसमें  यह

 मिले तब  भी  ते  एजेंट्स  अपने
 रक्खा  गया  है  कि  हमारी  फाइनेंस  मिनिस्ट्री

 नरेशन  इस  विल  हकदार  हें  ।  इसमें  के  अन्दर  इस  काम  की  देख  रेख  करने  के  लिये

 रक्खा  गया  है  कि  चाहे  कोई  प्राफिट  कम्पनी  ath
 ~  r

 fi
 च्

 में  काबिल

 को  हो  या  न  हो  लेकिन  मैनेजिंग  एजेंट्स  को  आदमी  रक्खे  जायेंगे  जो  कम्पनियों का

 नारियल  रिम्युनरेशन  जरूर  मिलेगा  और  AT  करेंगे  इसके  होते  हुए  में  नहीं  समझता  कि

 रिम्युनरेशन  ५०  हज़ार  आप  इतनी  खुली छूट  कानून  में  क्यों  दे  रहे  हैं
 ?

 रुपये  तक  रक्खा  हैं  ।  अब  सभापति  जी  आप  आप  पचास  हज़ार  रुपया  मत  रखिये  बल्कि

 ज़रा  विचार  करें  कि  यहां  रोज़  इस  सदन  में  हम  आप  पांच  हजार  से  पन्द्रह  हज़ार  तक  या  पचास

 इस  बात  पर  ज़ोर  देते  हें  कि  आमदनियों  पर  हज़ार  तक  भी  रख  पांच  हज़ार  से
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 पचास  हजार  रख  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़  सकती  हों  ।  लेकिन  यह  जो  आपने  उसके

 अगर  रखना  ही  चाहते  हूं  लेकिन इस  बिल  में  बाद  दस  साल  तक  के  लिये  उसके  एक्सटेंशन

 यह  अधिकार  गवर्नमेंट  को  दे  दीजिये  कि  का  बिल  में  रक्खा  वह  मेरी  समझ  में  ठीक

 वह  यह  देख  कर  कि  कौन  व्यवसाय  कैसा  चल  नत  |  आप  कह  सकते  हें  कि  अगर  मैनेजिंग

 रहा  वह  व्यवसाय  देश  के  लिये  जरूरी  है  एजट्चत  को  अपना  फ़ायदा  नहों  दिखलाई

 अथवा  नहीं  अथवा  जमा  व्यवसाय  जोखिम  देगा  और  काफ़ी  सहूलियत  नहीं  दिखाई  देगी

 वाला हैं  या  इसको  देखते  हुए
 और

 देयर
 तो  मैनेजिंग  एजेंट  कम्पनी  कायम  करने  को

 तयार  न  होंगे  ।  लेकिन  A  पूछता  हूं  कि  जब कैपिटल  को  देखते  हुए  गवर्नमेंट  हर  कम्पनी

 के  मैनेजिंग एजेंट  के  लिये  मिनिमम  निर्धारित  एक  दफ़ा  मैनेजिंग  एजेंट्स  काम  करने  के  लिये

 कर  सके  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  यह  मैनेजिंग
 तयार  हो  गये  और  बे  इस  बात  पर  राज़ी  हो

 एस अपना  एग्रीमेंट  तो  जब  कम्पनी के  गये  कि  उनका  कार्यकाल  पन्द्रह  साल  के  लिये

 प्रमोशन  बनते  हैं  उनसे  पहले  ही  कर  लेते  हैं  इस  पर  जब  वें  काम  करने  को  आ

 कि  हमको  इतनी  रकम  तब  लेने  का  अधिकार  गये  हूँ  और  व्यवसाय  उनकी देख  रेख  में

 इत  १५  वह  में  चलने  लगा  तब  मेरी  समझ  में वह  सब  पहले  ही  प्रॉस्पेक्ट्स

 में  शामिल कर  देते  इस  वास्ते  नहीं  आता  कि  दस  साल  का  दूसरा  एक्सटेंशन

 इसमें  कोई  चेक  लगाने की  ज़रूरत  उनको  क्यों  दिया  दस  साल  एक  बहुत

 ह्  it
 इस  मौजूदा  बिल  में  निस्सन्देह  लम्बा  अर्सा  होता  हे  ।  इतना  ज्यादा  एक्सटेंशन

 रोक  लगाने  की  कोशिश  की  गयी  है  ।  मैनेजिंग  देने  की  जरूरत  नहीं  आप  अगर  जरूरी हो

 एजेंट्स  पहले  ज्यादा  से  ज्यादा  पन्द्रह  वर्ष  के
 तो  इनका  कार्यकाल  थोड़ा  एक्सचेंज  कर  दीजिये

 लिये  मुक़र्रर  किये  जा  सकेंगे  पन्द्रह  वर्ष  से  ताकि  tat  होल्डर्स  का  उन  पर  विश्वास

 ज्यादा  के  लिये  कोई  मैनेजिंग  एजेंट  मुकर्रर  बर  कायम  रह  सके  और  शेयर  होल्डर्स  उनके

 कामों  की  बराबर  नाप  तोल  कर  सकें  ।  अगर नहीं  किया  जायगा  ।  मेरी  समझ  में  यह  जो  रोक

 लगायी  गयी  है  यह  बहुत  अच्छी  है  ।  बिल की  sacred  समझते  हों  कि  यह  मैनेजिंग  एजेंट

 व्यवस्था  के  अनसार  जो  मौजूदा  मैनेजिंग  ठीक  काम  कर  रहा  हूँ  तो  प्रेयर  होल्ड सं  उनका

 एस  हूं  उनका  सबका  कार्यालय  सन्  १९५९  टीम  बराबर  बढ़ा  सकते  मगर  में  समझता

 म॑  समाप्त  हो  जायगा  और  अगर  उनको  आगे  हूं  कि  इस  कानून  में  दूसरा  एक्सटेंशन दस  साल

 चलाना  होगा  तो  उनके  साथ  नया  एग्रीमेंट  के  लिये  रखना  बिल्कुल  अनुचित  हैँ  |  ज्यादा  से

 करना  होगा
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  बहुत  अच्छी  ज्यादा  आप  चाहें  तो  पांच  साल  के  लिये  उसको

 चीज़ इस
 बिल

 के  अंदर  रक्खी  गयी  है  ।  रख  लीजिये  ।  मझे  तो  पन्द्रह  साल  के  लिय  जो

 जब
 इतनी  बड़ी  अच्छी  चीज  उसमें  सुधार  करने

 उसकी  टर्म  रक्खी  गयी  वह  ही  ज्यादा

 के  लिये  आपने  रख  दी  तो  हमको  ज़रा  और  होती  खैर  वह  मान  भी  ली

 आग  बढ़ना  चाहिये  और  यह  रखना  चाहिये  लेकिन यह  चीज़॒  मेरी  समझ  में  कतई  नहीं

 कि  मैनेजिंग  एजेंट्स  का  जो  कार्यकाल  आगे  आती  कि  दस  साल  के  लिये  उसका  दुबारा

 बढ़ेगा  उसको  हम  ज्यादा  नहीं  बढ़ायेंगे  ।  आपने  एक्सटेंशन  क्यों  रखा  अगर  एक्सटेंशन

 उसकी  टीम  प्रारम्भ  से  पन्द्रह  वर्ष  की  रक्खी  ज़रूरी  हो  तो  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  उसको

 चलिये  ठीक  है  पन्द्रह  वैसे  तो  दस  साल  पांच  साल  से  ज्यादा  दुबारा  न  यह  उसकी

 बहुत  काफ़ी  था  ।  में  मान  सकता  हं  कि  आप  मरज़ी पर  अगर  वह  इस  शर्त  पर  रहना

 की  कुछ  इंडस्ट्रीज  ऐसी  हों  जो  पन्द्रह  साल  में  चाहता ह  रहे  वरना न  रहे  व्यवसाय तो
 प्राफिट

 दे
 सकती

 हों  और  पुरी  तौर  पर  आगे  १५  साल
 मं  चल

 चुका  होगा  ।  व्यापार  चल
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 चुकता  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  यह
 में  नहीं  आया  कि  यह  जंच  का  खर्चा  जमां

 कराने की  व्यवस्था  कयों  रखी  गई  हे  ।  जब  आप
 दस  साल  के  एक्सटेंशन  की  जो  आपने  उसके

 लिये  रियायत  रक्खी  है  उसको  कम  कीजिये  |  शेयर  esd  को  जांच  )

 कराने  का  अधिकार  देते  हं  और  मं  मानता

 सभापति  अब  में  कुछ  इनवेस्टिगेशन  कि  यह  एक  बड़ा  अधिकार  आप  उनको  देते

 के  बारे में  कहना  चाहता  हूं
 ।

 पुराने  बिल  में  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  अगर  आप  उन

 भी  इसका  प्राचीन रक्खा  गया  है  ।  इस  को  यह  अधिकार  देने  जा  रहे  हैं  तो  उसको

 मौजूदा  बिल  में  इनवेस्टिगेशन की  व्यवस्था  को
 खुले  दिल  से  दीजिये  और  इसमें  इस  तरह  खर्च

 आगे  बढ़ाया गया  है  और  गाने  मेंट  इसके  लिये  के  जमा  कराने  की  रुकावट  मत  डालिये  जिससे

 की  पात्र  हैं  ।  अभी  तक  गवर्नमेंट को  कि  शेयर  होल्ड सं  को  दिया  हुआ  अधिकार

 इनवेस्टिगेशन करने  का  अधिकार  था  लेकिन
 दूसरे  हाथ  से  आप  छीन  लें  ।  जांच  के  खच  की

 उसको  यह  अधिकार  तब  हासिल  था  जब  उसके  ्य  आपने  बहुत  कड़ी  रखी  हें  वे  उसको  कहां
 लिये  दरख्वास्त  करने  वाले  शयर  होल्ड सं की

 से  लायेंगे  ।  शेयर  होल्डर्स  तो  बेचारे  वैसे  ही  मर
 संख्या  दो  सौ  हो  या  दस  परसेंटेज  शेयर

 रहे  होंगे  ।  कम्पनियों  में  मनाया  होगा  ही  नहीं

 कैपिटल का  हो  ।  अगर  इतने  दायर  होल्डर  और  उनको  उलटा  घाटा  उठाना  पड़  रहा

 गवर्नमेंट को  दरख्वास्त  और  गव नं मेट
 होगा  |  उम  शयर  होल्डर्स  से  फ़िर  यह  कहा

 संतुष्ट हो  जाये  कि  उनके  पास  इस  बात को  जाय  कि  तुम  इनवेस्टिगेशन के  खर्चे  के  तौर

 साबित  करने  की  काफ़ी  शहादत है  कि  इस  पर  इतना  रुपया  जमा  कराओ  तब  आगे

 व्यवसाय  अथवा  कम्पनी  के  संचालन  में  बढ़ा  यह  किसी  तरह  उचित
 और

 बेईमानी  हो  रही  है  और  अधिकारों का  कुरूप  न्यायसंगत  नहीं  है  ।  आख़िर  गवर्नमेंट  तो  तभी

 योग  हो  रहा  है  तो  गवर्नमेंट  जांच  करा  सकती  इनवेस्टिगेशन शुरू  करेगी  जब  कम  से  कम

 यह  इनवेस्टिगेशन का  प्राचीन  इस  कानून  दो  सौ  शेयर  होल्डर  उसके  लिये  दरख्वास्त

 में भी  रखा  गया  है  लेकिन  साथ  ही  एक  कड़ी  करेंगे  और  गवर्नमेंट  उनकी  शहादत  से  अपना

 शर्तें  भी  रखी  दी  गई  ह  ।  जहां  उसमें  यह  रक्खा  इतमिनान  कर  लेगी  कि  हां  वाकई  अमर  कम्पनी

 गया ह  कि  शेयर  होल्ड सं  कम  से  कम  दो  सौ  में
 बहुत  गड़बड़ी  हूं  और  बेईमानी  चल  रही

 की  तादाद  में  या  शेयर  कैपिटल का का  उस  हालत में  यह  कास्ट  के  जमा  करने  की

 दसवां भाग  उतनी  में  अगर  देयर  बात  मुझे  ठीक  नहीं  जंचती  और  में  चाहता  हूं

 होल्ड सं  इकट्ठे  होकर  इस  बात  की  दरख्वास्त  कि  वह  ad  उसमें  से  हटा  दी  जाय  |

 करें कि  जांच  कराई  जाय  |  सभापति  जी  यह

 कोई  आसान  काम  नहीं  बड़ा  काम
 फिर  इसमें  रक्खा  गया  हैं  कि

 एक  तो  दूर  sess  की  दरखास्त
 यह  तभी  हो  सकता  है  कि  जब  उस

 कम्पनी

 में  काफ़ी  बेईमानी  और  ख  रानियां  चल  रही  हों  ।  पर  हो  सकती  हैं  और  एक  कम्पनी  के

 इतनी  तादाद  में  शेयर  होल्ड सं  के  दरख्वास्त  शन  पर  हो  सकती  लेकिन  कम्पनी  के

 करनें  पर  फिर  जब  गवर्नमेंट उनको  शहादत  रेजोल्यूशन के  लियें  आपने  रक्खा है

 देख कर  इस  बात  का  इतमीनान कर  लेती  है  रेजोल्यूशनਂ  स्पेशल  रेजोल्यूशन  की  जो

 कि  वाकई  अमर  कम्पनी में  बेईमानियां चल  व्याख्या  की  गई  हैं  वह  इतनी  सख्त  की  गई  हे

 रही  हैं  तब  जांच  दुरू  करने  के  पहले  गवर्नमेंट  कि  स्पेशल  रेजोल्यूशन  कभी  आ  ही  नहीं  सक  ता

 उनसे  जांच  का  खर्चा  भी  जमा  कराये  मेरी  समझ
 =

 भीगने  मेम्बर  जब  किसी  चीज  के  लिये
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 यानी  एक  चौथाई  एक  तरफ  और  बाकी  तीन  पाया  जाय  |  गवर्नमेंट  उन  लोगों से  डैमजेल

 चौथाई एक  तरफ  तब  स्पेशल  रेजोल्यूशन
 का  दावा  भी

 कर  सकती  जिन्होंने  इन्तजाम

 आ  सकेगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  जो  यह  स्पेशल  में  गड़बड़ी की  यह  कोई  कारगर  अधिकार

 नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सेलेक्ट  कमेटी  इस
 रेजोल्यूशन का  तरीका  उसमें  है  यह  निहायत

 नामुमकिन है  कि  इस  बिल के
 अन्दर  गवर्नमेंट  बात  पर  गौर  करे  कि  जब  गवर्नमेंट ने  इतनी

 को  ag  अधिकार  है  कि  वहू  इनवेस्टिगेशन  विस्तृत जांच  कराली  और  उसको इस  विस्तृत

 जांच  से  इस  बात  का  इतमीनान  हों  गयां  कि खुद  करवा  सकेगी  |  आप  यह  भी  अधिकार

 दे  रहे  हूं  कि  २००  शेअर  होल्डर्स
 या  १/१०  वाकई  कम्पनी  के  संचालन में  खराबियां  हैं

 और  इन  आदमियों  ने  खराबियाँ  की  हैं  तो देअर
 कैपीटल

 की  तादाद में  देयर  होल्डर  भी

 जांच  करवा  सकेंगे  |  तक  शेअर

 थ्
 को  गवर्नमेंट  को  अधिकार  होना  चाहिये  कि  वह

 मीटिंग में  बहुमत से  यह  प्रस्ताव  पास हो  इंस्ट्क्शन्स  जारी  कर  सके  और  इस

 आप  इसको  क्यों  नहीं  मानते  ?  बात का  भी  अधिकार  होना  चाहिये कि  अगर

 पति  मेरा  मकसद यह  है  कि  हमारी  मैनेजिंग  एजेंट  या  डाइरेक्टर ने

 सेलेक्ट  कमेटी  इस  बात पर  गौर  करे कि  जब  बेईमानी  की  एम्बेंजलमेन्ट  किया अपने

 यह  यह  यह  अधिकारों  का  दुरुपयोग  किया  है  तो  वह  उस

 आप  शेअर  होल्ड सं  के  लिये  दे  रहे  हैं  कि  वह  मैनेजिंग  एजेंट  या  डाइरेक्टर  को  निकाल  सके  ।

 कम्पनी  की  बदइन्तजामी की  जांच  कर  यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  इतना  बड़ा  अधिकार

 तो  इस  को  खुले  दिल  से  देना  इसमें  गवर्नमेन्ट को नहीं देना को  नहीं  देना  क्योंकि

 ऐसी  रुकावट  जान  बूझ  कर  नहीं  डालनी  चाहिये  कमेन्ट  चाहे  जो  भी  इस  बात  का  क्या  सबूत

 कि  आप  यह  अधिकार  एक  हाथ  से  तो  दें  है  कि  वह  अच्छे  रूप  से  ही  चलेगी  ?

 लेकिन  दूसरी  ओर  उसका  इस्तैमाल  न  हो
 सभापति  में  अज॑  करना  चाहता  हुं  कि

 जब

 शेअर  होल्डर्स  के  लाभ  में  इसका  प्रयोग
 इंडस्ट्रियल  डेवेलपमेंट के  कानून  के  अन्दर  हम

 कभी  न  हो  सके  ऐसी  शर्त  लगा  दें  ।  जब  हमने  यह  पास  कर  चुके  उसमें  गवर्नमेंट को  हम
 इसको  रखा  है  तो  शेअर  होल्डर्स  को  मालूम  अधिकार दे  चुक ेहैँ  fe  wader  को  यहं

 होना  चाहिये  कि  हमने  उनको  यह  अधिकार
 अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह  तहकीकात के

 दिया है  और  वह  इससे  लाभ  उठा  सकते  हैँ  ।
 बाद  किसी  व्यवस्था के  लिये  हिदायतें  जारी

 आखिर  में  मुझे  यह  करना  है  कि
 कर  तो  इसमें  भी  हम  उसकों  यह

 इन्वेस्टिगेशन करने  के  बाद  गवर्नमेंट  को  जब
 कार  दे  सकते  हैं  ।  वहां  हिदायतें  कम्पनी  ऐज

 इस  बात  का  पक्का  सबूत  पहुंच  जाय  कि  वाकई
 ए  हाल  के  लिये  यह  नहीं  कि  कम्पनी  में

 कम्पनी  के  अन्दर  खराबियाँ  हुई  हैं  और
 जो  कसूरवार हो  उसको  सजा  देने का  उस

 कानून में  अधिकार  ह  ।  यह  आप  इंडस्ट्रीयल इन्तजामियां  अमल  में  आई  हुई  हूं  तथा

 मानियां हुई  तो  भी  गवर्नमेंट के  लिये
 डेवेलपमेंट  कानून के  अन्दर  नहीं  कर

 उसके  बाद  कोई  अधिकार  नहीं है  ।  गवर्नमेंट  सकते  ।  अब  तो  बाप  कम्पनी  ला  बना

 को  सिफ  इतना  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  रहे  हैं  तो  उसी  के  wet  कदम  पर

 दोषियों  पर  मुकद्दमा  चला  सकती  है  ।  मुकदमा  जाकर आप  यह  क्यों  नहीं  रख  सकते कि

 तो  शेअर  होल्डर
 भी

 चला  सकते  हैं  ।  आज  भी  तहकीकात  और  जांच  के  बाद  गवर्नमेंट के

 खुला  हुआ  अधिकार ह  कि  गवर्नमेंट उन  लोगों  सामने  अगर  यह  साबित हो  जाय  कि  फलाने

 को  प्रासीक्यूटर कर  सकती  है  जिन  को  मुजरिम  फैलाने
 डाइरेक्टर  या  मैनेजिंग  एजेंट  कसूरवार
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 कृष्ण

 कुप्रचार  के  कारण  थोड़े  दिनों  में  उनके  समाप्त
 उनके  खिलाफ  सुबूत  पहुंच  चुका  तो

 हो  जाने  से  लोग  इसे  व्यर्थ  समझने  लगे  हैं  ।

 गवर्नमेंट  को  अधिकार  होगा  कि  वह  उनको
 मेरा  विचार है  कि  राष्ट्र  के  चरित्र  की  उन्नति

 कर  सके  और  उस  डाइरेक्टर  या
 किए  यह  असम्भव  और  जब  तक

 कसूरवारों  को  हटा  सके  ।  यह  भी  अधिकार
 यह  न  व्यापारी  देश  fea  की  बल्कि

 गवर्वेमेस्ट  को  हो  कि  गवर्नमेंट  इंतजाम  के
 अपने  हित  की  ही  बात  करते  रहेंगे  और  कुछ

 लिये  आगे  के  वास्ते  कम्पनी  को  हिदायतें  भी
 न  कुछ  रास्ता  निकालते  रहेंगे  |

 जारी  कर  सके  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अंशों  के  आधार  पर

 सभापति अन्त  में  में  यह  चाहता  समवाय  खोलने  की  बात  भारतीय  नहीं  विदेशी

 हूं  कि  जब  सेलेक्ट  कमेटी  इस  के  ऊपर  गौर
 है  और  युद्धोत्तर  काल में  यह एक एक  व्यवसाय

 करे तो  उसको  एक  लक्ष्य  लेकर  गौर  करना  ही  बन  गया  है  ।  इसी  से  हमारी  विधि  भी  विदेशी

 चाहिये  ।  बिना  किसी  लक्ष्य  को  लिये  हुए  विधि  पर  आश्रित  है  और  तदनुसार  बदलती

 उसको  गौर  नहीं  करना  उसको यह  रहती  इस  प्रकार  यह  ग्रंथ  इतना  बड़ा  हो

 सोचना  चाहिये  कि  यहं  जो  कम्पनी  का  तौर
 गया है

 ।  विधेयक  में  कुछ  अनुसूचियों  भी  हैं

 तरीका  हैं  वह  एक  तरह  से  राष्ट्रीयकरण का  और
 सब  कुछ

 उसमें
 रखा  गया  है

 ।

 इब्तदाई रूप  है  ।  जैसा  हमारे  माननीय काम सं  इससे इन  सारे  विवरणों के  कारण  विधेयक

 और  इडस्ट्री  मिनिस्टर ने  सन्  १९३६  नयन शील न  रह  कर  कठोर  और  लम्बा हो
 में

 जो  हमारे  बड़े  नेता  श्री  भूलाभाई  देसाई  गया है  |

 उन्होंने  बहुत  सी  बातें कही  थीं  ।  में  यह

 निवेदन करना  चाहता  हूं  कि  १९३६  और  यह  विधेयक  समवाय  विधि  समिति  द्वारा

 १९५४  में  बहुत  बड़ा  फर्क  हो  गया  सन्  विचार  करने  के  बाद  की  गई

 १९३६  में  कम्पनियों  के  मैनेजिंग  एजेन्ट्स  रिद्यों पर आधारित पर  आधारित  पर  लक्ष्य  और  कारणों

 लोगों  के  पास  जाते  उनसे  रुपया  रद्द  करते  के  विवरण  तथा  वित्त
 मंत्री  के  भाषण

 से
 पता

 थे  ।  लेकिन  आज  यह  कम्पनियां  जड़  पकड़  चलता  है  कि  व्यापारियों  के  साथ  हुई  बातचीत

 चुकी ह्  १९५४  में  कम्पनियों का  जो  नया  के  फलस्वरूप  वह  विधेयक में  कुछ  संशोधन

 विकास  सामने  आया  उसको  हम  देख  रहे  परन्तु  यद्यपि  प्रवर  समिति उन  पर

 आज  तो  हिन्दुस्तान  भर  में
 कार्टून

 बन  विचार  करेगी  तथापि  यदि वह  हमें  पहले से

 गये  एक  दो  चार  कम्पनी  बता  दिया  जाता  तो  ज्यादा  अच्छा

 मिल कर  एक  तरह  का  कार्टल्स  बना  लेती  यदि  वे  संशोधन  विशेष  महत्वपूर्ण हैं  तो

 आज  जब  हिन्दुस्तान  में  एक  जाल  संकेत  पहले  ही  कर  दिया  जाए  ।

 नियों  का  हर  जगह  बना  हुआ  हमें  इस  पर
 इस  विधेयक  पर  हुई  बहुत  कुछ  आलोचना अब  दूसरे  दृष्टिकोण से  गौर  करना  चाहियें  ।

 बस
 में  यही  कहना  चाहता  हूँ  ।

 waar  अप्रासंगिक थी  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि

 समवाय  बनाने  आदि  की  गतिविधि  में  आप

 श्री  राघवाचारी  :  इन  दो
 प्रत्येक  स्थल  पर  सुरक्षा  रखना  चाहते

 तीन  दिनों में  इस  सम्बन्ध में  हुई  चर्चा से  यह  इस  विधेयक  को  बिल्कुल  facie  बताना  ठीक

 स्पष्ट  होਂ  गया  है  कि  समवाय  विधि  के  होते  नहीं  हैं  ।  इसमें  यथासम्भव  बहुत  सी  सुरक्षाएं

 हुए भी
 अनेकों  समवायों

 के  जन्म  लेने और  रखी  गईं  हें  ।  परन्तु  मानवीय  प्रकृति  की  दृष्टि
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 मं  चतर  लोग  इसके  उल्लंघन  के  रास्ते  खोज  प्रबन्धकों  और  प्रबन्धक  अभिकरकों  का

 ही  निकालेंगे  |  उपबंधों  का  उल्लंघन  भी  एक  wet  भी  बड़ा  टेढ़ा  हैं  ।  परिस्थितियों  को  देखते

 व्यापार  बन  जाएगा  ।  सावधानी  और  हुए  कोई  यह  नहीं  कह  सकता  न  प्रबन्धक

 सुरक्षा  वाले  उपबंध  आवश्यक  अवश्य  अभिकरण  न  रहें  |  प्रत्येक  व्यक्ति  प्रबन्ध  नहीं

 पर  इन  उपबन्धों  के  रख  देने  से  ही  लक्ष्य पूर्ति  कर  में  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने

 नहीं  हो  सकती  ।  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 समिति  नें  इस  गतिविधि  के  नियंत्रण  के
 सुरक्षाएं  रखी  गई  पर  मूलभूत  प्रीत

 लिए एक  संगठित  आयोग  बनाने  की  बात  कही  यह  हैं  कि  उन  पर  किस  भावना  के  साथ  चला

 पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसे  बिल्कुल  जाएगा  । संतुलन-पत्र के  बारे  में  कुछ  विवरणों

 अस्वीकृत  करते  हुए
 उसे  एक  के  बताने  का  उपबंध  रखा  गया  है  ।  जहां  तक

 शाखा  मात्र  बना  दिया  है  ।  लेखा-परीक्षकों  और  लेखपालों  की  नियुक्ति

 जांच  और  निरीक्षण  के  उपबन्ध  आदि  का  प्रदान  पुरानी  और  नई  विधि  में

 वाहक  पर  विभागीय  जांचों  आदि  में  यह  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  अंशभाजकों  आदि

 खतरा  रहता  है  कि  इसमें  भेदभाव  और  लोगों  को  सरकारी  एजेंसी  और  न्यायालय  तक  जाने

 को  परेशानी  की  गुंजाइश  बढ़  जाती  है  ।  अतः  की  शक्ति  दी  गई  इससे  मुकदमेबाजी

 सं विहित  निकाय  का  होना  अधिक  उपयुक्त  क्योंकि  प्रत्येक  कम्पनी  में  कुछ  दल  होते  हैं  ।

 |  मुझे  लगता  है  कि  सुप्रबन्ध की  दृष्टि  से  रखे

 गए  ये  उपबन्ध  संस्थाओं  के  कार्य  में  रोड़ा
 अब  प्रबन्ध-अभिकर्ताओं  के  कुशासन

 को  सुधारने  के  लिए  रखे  गए  उपबन्धों  को  लें
 ।

 ही  बनेंगे  |  इससे  वकीलों  का  ही  भला  होगा  ।

 संचालकों  को  उधार  देने-लेने  की  शक्तियां
 अंशों  और  संचालकों  आदि  के  अनुपात

 कम  की  गई  हैं
 और  उनकी  अधिकतम

 वाले  उपबन्धों  का  भी  अनुचित  लाभ  उठाया

 सीमा  ६५  रखी  गई  है  ।  आयु-सीमा के
 जाएगा  |  प्रबन्धक  संचालक  और  अन्य  लोगों

 के  नीचे  प्रबन्ध के  बंटे  रहने  का  उपबन्ध
 दूसरे  छोर  न्यूनतम  आयुसीमा  को  भी  निश्चित

 कर  देना  चाहिए  था  ।  यह  भी  आवश्यक  हैं  |  किया  गया  है  ।  सरकारी  ओहदों में  se  शासन

 का  हमें  अनुभव  है  ।  इससे  बाधाएं और
 एक  संचालक  के  लिए we  भी  बंधन

 जहानियां  ही  बढ़ेंगी  |  आलोचकों  का  कहना है
 रखा  गया  हैं  कि  वह  २०

 सेवायों  से  अधिक

 का  संचालक  न  हों  ।  शायद  कुछ  व्यक्ति  २०  से  कि  इन  सुरक्षाओं के  रहते  हुए  भी  राष्ट्रीय

 चरित्र  में  सुधार  हुए  बिना  केवल  विधान  बना
 भी  अधिक  सेवायों  के  भी  संचालक  होते

 परन्तु  मेरी  समझ  से  यह  संख्या भी  बहुत
 देने से  ही  यह  सम्भव  नहीं हूँ  ।  सुरक्षाएं तो

 अधिक हैं  ।  देश  में  अनुभवी  व्यक्तियों  का
 हों  पर  उनके  प्रवर्तन  में  कुछ  नयनशी लता

 रहनी  जिससे  भूतकाल  की  ही  नहीं
 इतना  भारी  अभाव  नहीं  अब  तक  की  अने  कों

 आवश्यकताओं में  से  कुछ  की  अब  पूति  की
 भविष्य  की  कठिनाइयों का  भी  सामना  किया

 जा  सक े।
 जा  रही  है  ।  संस्था-विधान  के  सम्बन्ध  में  यह

 कहा  गया  हैं  कि  विशेषज्ञ  अभिमत
 समवाय  बंक-व्यवसाय  के  लिए  भी  बन

 ग्रहण  करके  उसमें  मुद्रित  किया  पर  इससे  सकते  पर  सरकार  को  ऐसे  निजी  समवाय

 कुछ  लोग  लाभ  उठा  सकेंगे  और  फिर  इसकी
 अब  नਂ  बनने  देने  चाहियें  ।  यह  कार्य  सहकारी

 परिभाषा  कौन  करेगा  कि  कौन  विशेषज्ञ  है  संस्थाओं के  ऊपर  छोड़  दिया  जाए  ।  इनका

 जर  कौन  नहीं  ?  परिचालन  राष्ट्रीकत उपक्रमों के रूप म होना उपक्रमों  के  रूप  म  होना
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 चाहिए  ।  निजी  बेक  व्यवसाय का  अरे  ब्याज  २६  १९४८  को  अपनी  प्रार्थना  सभा

 दरों  का  बढ़ना  है  ।  यह  कार्य  स्वयं  सरकार  को  में  कहा  था  :

 करना  चाहिए  ।  आप  उद्योगों  के  लिए  अनेक  खोंगमेन  पीठासीन

 निगम बना  रहे  tar ही  निगम  देहाती  २६  स्वतंत्रता  दिवस

 ऋणों  के  लिए  भी  बनाइए  ।
 है  ।  जब  तक  आजादी की  लड़ाई

 य्रद्यपि  इस  विधेयक में  भी  अंग्रेजी  जारी  और  आजादी  हमारे  हाथ  में  नहीं

 आई  थी  तब  तक  इस  का  उत्सव  मनाना  जरुर
 विधान  का  अनुकरण  किया  गया  हैं  तथापि  यह

 सम्पदा  शुल्क  विधेयक  जितना  कठिन  नहीं  हैं  ।  माने  रखता  किन्तु  आज  आजादी  हमारे

 हाथ  में
 आ

 और  हम  ने  उस
 स्वाद

 उन  उपबन्धों  को  हम  समझ  भी  न  पाते

 इसमें  ऐसा  नहीं  है  i  विधेयक  में  ६१९२  धाराएं  चखा  हैं  तो  हमें  लगता  है  कि  आजादी  का  हमारा

 हैं  तथा  संचालकों  की  नेताओ  और  अनहेंताओं
 स्वप्न  एक  भ्रम  जो  fe  अब  गलत  साबित

 आदि  को  कई  स्थानों पर  दुहराया गया  है  ।
 नश
 हुआ  हैं

 ।
 कम  से  कम  मुझे  तो  ऐसा  ही  लगता

 |
 इससे  आकार  बहुत  बढ़  गया  है

 ।
 इससे  TAF

 ए

 पढ़न ेमें  किसी  को  चाव  नहीं  रहता  |
 आज  हम  किस  चीजें  का  उत्सव  मनाने

 प्रवर  समिति  को  विधेयक  के  दो-तीन  बेठ  हमारा  नज्म  गलत  साबित  इस

 का  नहीं Li
 पहलू  बदलन  नियन्त्रण  के  लिए  सरकारी

 संगठन के  स्थान  पर  सं विहित निगम  अधिक  हमें  अपनी  इस  का  उत्सव

 उपयुक्त  रहेगा  ।  जांच  की  शक्तियों  आदि  के  मनाने  का  जरुर  हक  है  कि  काली  से  काली  घटा

 बारे में  सरकार  को  कुछ  सुरक्षाएं  रखनी  अब  हट  गई  और  हम  उस  रास्ते  पर  हूं  कि

 चाहिएं  जिससे  सरकार  कठोर  आलोचना  की  जिस  पर  जाते  आते  हुए  तुच्छ  से  तुच्छ

 छात्र न  बनने  जनता  में  यह  भावना भी  वासी  की  गुलामी  का  अन्त  आयेगा  और

 पदा न  होने  देनी  चाहिये  कि  दलगत  बातों  को  स्तान  दायरों  का  दास  बन  कर  के  नहीं  रहेगा  |

 प्रोत्साहित  किया जा  रहा  ह  ।  प्रवर  समिति  बल्कि  देहातों  के  विचारमय  उद्योगों  के  भाल

 इन  उपबन्धों पर  आगे  और  विचार करे  ।  की  विज्ञप्ति  और  बिक्री के  लिपे  शहरों  का

 श्री  सि हासन सिह
 प्रयोग  करेगा

 ।''

 दक्षिण  )
 :

 पंडित  मोतीलाल  नेहरू  ने  जब  अपनी
 इस  विधेयक  में  १९३६  से  बहुत

 मृत्यु  के  समय  महात्मा  गांधी  से  कहा  कि  वह  धन  किये  जा  चूके  कब  2X2,  Bd,

 स्वराज्य  न  देख  तो  महात्मा  गांधी  ने  ve,  BR,  3,  CY,  BY,  छह  और  फिर  अंत

 मं  इसी  सदन  में  १९५१  में  इसमें  संशोधन  किए कहा था  कि  में  १२५  ae  जीऊंगा  और  सम्भव

 है  स्वराज्य  के  बाद  अपने  स्वप्नों  का  राम  राज्य  गए  हं  ।  और  सरकार  न  समगय  व्यवस्था  की

 स्थापित  करने  में  मुझे  अपने  देशवासियों  बुराइयां  दूर  की  ह  ।  अब  सरकार  को  देश  की

 के  भी  अहिंसात्मक  संघर्ष  करना  पड़े  ।  ay  व्यवस्था  के  स्वरूप  का  अंतिम  निश्चय

 आज  वह  भविष्यवाणी  सच  हुई  है  और  यदि  कर  लेना  चाहिये  ।  संविधान  में  हमने  लोक

 वह  ara  जीवित  होते  तो  यह  अहिंसात्मक  कल्याण  तक  के  सिद्धांत  अपनाए  हें  ।  सरकार

 संघर्ष  छेड़  देते  ।  यदि  वह  आज  जीवित  को  अब  निचय  कर  लेना  चाहिये  कि  हम

 नो  देश  का  रूप  कुछ  और  ही  होता  ।  उन्होंने  गांधीवादी  कौन
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 सी  अर्थव्यवस्था  अपनाएंगे  ।  हम  गांधीवादी  एक  व्यक्ति  २०  सेवायों  तक  का  प्रबंध

 और  पूंजीवादी  दुहरी  अर्थंव्यवस्था  अपनाएं  अभिकर्ता  हो  सकता  अतः  भले  ही  सभी

 हुए  जो  हमारी  प्रगति  में  बाधक  बन  रही  समवाय  घाट  में  उसे  १०  धनाख  रुपए

 है  ।  कांग्रेस  ने  बागडोर  संभालते  समय  कहा  मिल ही  जायंगे

 था  कि  वह  दस  वर्ष  तक  निजी  उद्योग-खंड में

 हस्तक्षेप  न  करेगी  ।  इस  पंचवर्षीय  योजना  के
 साथ  ही  समवाय  के  एक  संकल्प  के  अधीन

 वह  समवाय  का  ठेकेदार  हो  सकता  है  |

 साथ  वहू  समय  पुरा  हो  जायगा  |  परन्तु  इस

 विधेयक  द्वारा  प्रबन्ध-संचाछकों  आदि  को
 याजकों  की  ऐसी  बैठकों  की  गणपूर्ति  संख्या

 ५  ही  होती है  ।  छोटे  अंशयाजकों  को  आने
 १५  at  का  समय  और  दिया  जा  रहा है  |

 जानें  का  किराया  नहों  बहुत आयकर  जांच  आयोग  के  काय  विवरण  के

 पृष्ठ  १५  में  बताया  गया  है  कि  एक  वस्त्र  मिल
 कुछ  उनकी  अनुपस्थिति  में  ही  होता  है  ।

 के  प्रबंध-अधिकरण  ने  किस  प्रकार  अपनी  आय
 और  प्रदत्त  मतों  वोटिंग  )

 की  प्रणाली

 के  कारण  प्रबंध-अभिकर्ता  कों  वांछित  मत
 में  सोने  चांदी  के  सट्टे  के  झूठ-सच  घाटे  दिखाए

 और  लंबी  चौड़ी  तनख़्वाहों के  नाम  पर  भी  खर्चें

 मिल  जाते हैं  ।

 बढ़ा कर  दिखाए  गए  और  कृतियों  के  काम  प्रबंधक  अभिकर्ता  को  तभी  हटाया  जा

 से  बल्कि  निजी  उपयोग  के  लिये  किराए  सकता  हैँ  जबकि  दो  निर्देशक  एक  बैठक  की

 पर  लिए  गए  मकानों  के  किराए  भी  कम्पनी  के  मांग  करें  ।  उसे  निर्देशकों  के  संकल्प  द्वारा  ही

 नाम  डाले  गए
 ।

 ऐसे  ही  दोषों  के  कारण  सदन  में  हटाया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  अधिकतर

 बहुत  थोड़े ही  सदस्यों  ने  इस  प्रबन्ध  अधिकरण  sal  का  अभिकरण में  हित  सन्निहित

 व्यवस्था  का  सेन  किया  है  ।  सरकार  ने  स्वयं  इसलिए  प्रबन्धक  अभिकर्ता  प्रणाली  एक  स्थायी

 इस  विधेयक  की  समिति  से  ऐसी  ही  सिफारिश  चीज़  बन  गई  है  ।  हम  उन  पर  जो  नियंत्रण

 की  थी  ।  अब  यद्यपि  इस  व्यवस्था  को  रखा  तो  रखने  जा  रहे  हैं  वह  अधिक  से  अधिक  उनके

 जा  रहा  परन्तु  खण्ड  ३०७  से  आगे  के  लिए  कुछ  कष्टदायक  हो  सकता  किन्तु

 भग  ५२  खड़  इनकी  शक्तियों को  कम  कर
 वहू  सब  प्रकार के

 नियंत्रणों
 से  बच

 निकलने

 रहे  हें  ।  प्रबंध  अभिकर्ता  समवाय की  सभी  का  उपाय  करेंगे  और  अपनी  ही  रक्खेंगे  |  इसके

 आवश्यकताओं और  कार्यों की  देखभाल
 लिए  ag  बहुत  आवश्यक  है  कि  यह

 करता  पूंजी  और  कच्चे  मार  का  प्रबंध  कार्य  किसी  पदाधिकारी  विशेष  को  न  सौंप  कर

 तथा  उत्पादनों  का  विक्रय  आदि  सब  कुछ  वह  एक  संबंधित  निकाय  को  सौंपा  जाए
 ।

 किन्तु

 करता  है  और  सभी  बातों  के  लिए  उसे  सरकार  ने  इसे  अपने  एक  पदाधिकारी  को  स  पा

 शन  मिलता  है  ।  सबसे  ऊपर  फिर  उसे  लाभ

 का  अंश  भी  मिलता  हैं  ।  यद्यपि  विधेयक  में

 शक  उपबंध  हैं  कि  वह  समवाय  के  प्रधान  केन्द्र  इस  मामले को  व्यवहृत करने  के  दो

 वाले  राज्य  में  अपने  आप  को  क्रय  या  विक्रय  तरीके  हैं  ।  एक  हैँ  राष्ट्रीयकरण यह  हमारा

 आम  अनुभव  रहा  हूं  कि  राष्ट्रीयकृत  उद्योग का  अभिकर्ता  नियुक्त  नहीं  कर  तथापि

 अधिकांश समवायों  के  प्रधान  केन्द्र  कलकत्ता  केवल  लाभ  पर  नहीं  चल  रहे  दस  वरन  हानि

 और  बम्बई  में  तथा  उनका  कार्य  क्षेत्र  पर  चल  रहे  हें  ।  हर  रोज़  हम  सदन  में  सुनते

 अन्य
 राज्यों  में  होने  से  उनके  लाभ  में  कोई  हूं  कि  यह  निगम  अथवा  वह  निगम  ठीक  प्रकार

 बाधा  नहीं  पड़ती  ।  खंड  ३३४  में  ५०,०००  से  ष्  नहीं  कर  रहा
 ।

 इसका  मुख्य  कारण

 यह  हूं  कि  हमारे  आई०  सी
 ०

 एस०  के  लोगों



 ¥~ER  समवाय  विधेयक  2  स  १९५४  समवाय  विधेयक  द  टਂ

 को  सारे  विषयों  में  पारंगत  समझा  जाता  है
 प्रस्तुत  विधेयक  में  धारा  ३३४ में  प्रबन्धक

 अभिकर्ताओं  के  लिये  न्यूनतम  पारिश्रमिक
 और  ऐसे  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  में  जिनका

 का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  चाहे  कोई  लाभ
 ग  भी  वे नहीं  समझते  उन्हें  प्रमुख  स्थानों  पर

 नियकक््त कर दिया जाता कर  दिया  जाता  हे
 ।

 समस्त  प्रणाली
 हो  या  ना  फिर  भी  प्रबन्धक  अभिकर्ता

 को  ५०  हजार  रुपए  पारिश्रमिक के  रूप  में  मिलेंगे

 सें  दोष  यह  है  कि  हम  देश  के  लिए  अपने
 ऐसा  क्यों  है

 ?  यह  चीज़  बहुत  भद्दी  दिखाईं
 लाभ  के  लिए  सोचते  हैं  ।  जब  हम  किसी  उद्योग

 को  राष्ट्रीयकृत करते  हूँ  तो  देखते  हे  कि  यह
 देती  है  कि  कम्पनी  को  कोई  लाभ  हो  या

 न
 हो

 किन्तु  प्रबन्धक  अभिकर्ता  को  ५०  हंजार

 सक्षम  रूप  से  नहीं  चल  यदि  इसे  निजि

 उद्योगपतियों  के  हाथ  में  छोड़  देते  हैं
 तो  पाते

 रुपए मिल  जायें  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  धारा

 पर  पुर्निवचार की  आवश्यकता  हैं
 ।

 @  fe  यह  देश  के  हित  के  लिए  नहीं  चलाया

 जा  रहा
 ।

 दोनों  के  बीच  में  आम  लोगों  को

 तकलीफ उठानी  पड़ती  हैं  ।
 इसी  प्रकार  धारा  ३२९  में  कहा  गया

 है  कि  प्रबन्धक  अभिकर्ता  कों  224  प्रतिशत

 फिर  हमें  इससे  बचने  का  क्या  उपाय  तक  लाभ  मिल  सकता है  ।  मुझे  नहीं  मालूम

 करना  चाहिए  ।  मेरी  समझ  जसा  कि  इसमें  उसके  खरीद-फरोख्त  के  कार्यों  का

 कि  आचार्य  विनोबा  भावे  ने  उद्योगों  पारिश्रमिक भी  सम्मिलित  है  अथवा  नहीं  ।

 को  कुटीर  उद्योग  के  आधार  पर  चलाने  का  किन्तु  यदि  नहीं  तो  R22  प्रतिशत  बहुत

 समय  आ  गया  है  |  उदाहरण  के  लिए  वस्त्र  अधिक है  ।  सरकार की  बैंक  दर  ३३  प्रतिशत

 तथा  चीनी  उद्योगों को  लीजिए  ।  यदि  समस्त  बैंक  ५  या  अधिक  से  अधिक  ६  प्रतिशत  पर

 बस्त्र  तथा  चीनी  मिलें  कल  बन्द  कर  दी  जाएं  उधार  देते  हें  ।  किन्तु  प्रबन्धक  अभिकर्त्ता  के

 तो  देश  नंगा  या  चीनी-रहित  नहीं  हो  जायगा  ।  लिए  आपने  १२४  प्रतिशत  रक्खा  हैं  ।  वह  हर

 इन  उद्योगों  को  हम  कुटीर  आधार  पर  आसानी  जगह  सुरक्षित  हे  ।  यदि  आप  इस  को  नियंत्रण

 से  चला  सकते  हैं  |  कहते  तो  मुझे  नहीं  मालूम कि  विनियंत्रण

 का  र्थे  आप  कया  लेते  यदि आप  उन्हें

 आचार्य  विनोबा  भावे  ने  कहा  कि  रखना  ही  चाहते  तब  फिर  उन्हें  अधिक

 वायु  तथा  जल  भगवान  के  हैं
 ।  अब  हमनें  स्वतंत्रता  दीजिए  ।  इससे  वे  अधिक  से  अधिक

 समस्त  राज्यों  से  जमींदारी  प्रथा का  अंत  कर  लाभ  कमाने  का  प्रयत्न  करेंगे  और  अन्य

 दिया  हैं  ।  किन्तु  बिड़ला  तथा  टाटा  जैसों  के  दारों  को  भी  कुछ  मिल  जाएगा  |  किन्तु जब

 लिये  क्या  किया है  ?  अब  समय  आ  गया  है  आपने  उनकी  आय  आश्वस्त  कर  दी  है  तो  अन्य

 जब
 कि  हमें  भूमि  की  उपरिसीमा  निर्धारित  कर  हिस्सेदारों  लाभ  बहुत  कम  हो

 देनी  चाहिए
 |

 किन्तु  इस  दिशा
 में

 कोई  कदम  जायगा
 ।  इसलिए  में  कहता  हूं  कि  यदि  हम

 नहीं  उठाया  जा  रहा  यदि  आप  आज  भूमि  प्रबन्धक  अभिकर्ता  प्रणाली  पर  नियंत्रण

 का  विभाजन  नहीं  करते  तो  बल-प्रयोग  द्वारा  रखना  चाहते  ह  तब  तो  पूरी  तरह से

 इसका  विभाजन  होगा  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सारा  करें  अन्यथा  इसे  बिल्कुल  ही  समाप्त  कर  दें  ।

 कांय  क्रान्ति  दावती-प्रयोग  द्वारा  न  हो

 कर  गांधीवादी  तरीके  से  हो
 ।  अब

 हमें  अपनी  सभापति  महोदया  :  दूसरे  वक्ता  को

 अर्थ-व्यवस्था में  परिवर्तन  करने का  बुलाने  से  पुर्व॑  में  माननीय  श्री  त्रिवेदी

 आ  गया है  द्वारा  आज  उठाए  गये  औचित्य  प्रशन
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 पर  विधि  मंत्री  से  प्रकाश  डालने  को  मेरा  निवेदन  यह  ह  कि  अनुसूची  १  में  जो  फीस

 कहूंगी  ।
 है  वह

 अथवा  की  हुई  सेवाओंਂ  के

 आ  जाती  है  ।  इसलिये  यदि  मं  आपको
 शी  औचित्य  sea  संविधान

 की  धारा  ११७  (१)  के  अंतर्गत  '  उठाया
 इस  बारे  में  संतुष्ट  कर  as  कि  यह  विधेयक

 की  हुई  सेवाओं  के  लिए  फीसों  का  उपबन्ध
 गया  था  जिसमें  कहा  गया  है  कि

 :

 कर  रहा  है  तो  यह  औचित्य  प्रश्न  का  पर्याप्त
 ११० के  खंड  (१) में  से  तक

 के  उपखंडों  में  उल्लिखित  विषयों  में  से
 उत्तर

 किसी  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाला  विधेयक
 मुझे  यह  साबित  करना  हैं  कि  ये

 या  संशोधन  राष्ट्रपति  की  सिपारिश  के  बिना

 पुरःस्थापित  या  प्रस्तावित  न
 किया  जायगा

 ।
 फीसें  सारिणी  में  इन्हें  फीस  बतलाया  गया

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  बचत  खंड  की  अपेक्षा
 यदि

 आप  अनुच्छेद  ११०  (१)  को  देखें  तो

 पायेंगे कि  वहां  से
 उपखंड

 के  अनुसार  वे  वस्तु रूप  में  फीसें  हूं  तथा  की  हुई

 सेवाओं के  लिये  फीसें  हैँ  ।
 उपखंड  के

 अध्याय
 के

 प्रयोजनों  के  कोई  विधेयक  धन-विधेयक  कर  से  भिन्न  फीस  क्या  यह  sar

 समझा  यदि  उसमें  निम्नलिखित  उच्चतम  न्यायालयों  के  सम्मुख  हाल  में  दो

 न्यायनिणंथों के  लिए  प्रस्तुत  हुआ  TH  १६
 विषयों  में  से  सब  अथवा  किसी  से  सम्बन्ध  रखने

 म
 वाले  उपबन्ध  अंत विष्ट ही  अर्थात्  को  और  दूसरा  १८  को  ।  वकील

 और  फिर  ये  विषय  उपखंड  से
 द्वारा अनेक  तक  पेश  किए  जिनमें  यह

 तक  में  दिए  हुए  gi  में  दिखाने  की  कोशिश  की  गयी  थी  कि  वस्तुतः

 कर  का  बदलना  फीस  और  कर  में  कोई  अंतर  नहीं  रह  जाता

 किन्तु  न्यायाधिपति मुकर्जी  ने  यह  नहीं  माना
 था  विनियमनਂ  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  द्वारा

 यह  आपत्ति  उठायी  गई  थी  कि  अनुसूची  १,  और  कहा  कि  वास्तव  में  हमारे  संविधान  ने

 जिस  में  कि  वहां  उल्लिखित  कुछ  फीसों  के
 फीस  और  कर  के  मध्य  अंतर  माना  है  ।  यदि  आप

 सारिणी  की
 ओर

 देखें  तो  मालूम  होगा कि आरोपण  का  उपबन्ध  किया  गया  विधेयक

 को  उपखंड  की  जद  में  ले  आता  हूं  और  फीसें  ऐसी  समवायों  के  पंजीयन  के  लिए  हैं

 तदनुसार  अनुच्छेद
 ११७

 के  खंड  १
 से  जिनकी  एक  निर्दिष्ट  शेयर  पूंजी  है  ।  उच्चतम

 म्यांयालय के  निर्णय  में  भी  कहा  गया  है  कि वित्त  होता  हैं  ।

 दाब्द  में  सेवा  का  अर्थ  सम्मिलित  है  ।

 इस  आपत्ति  का  मेरा  उत्तर  यह  है  ।
 इस  के  निर्णय  के  अनुसार  फीसें  एसी  आरोपण

 सर्वप्रथम  तो  यह  कर  फीस  है  ।  यदि  आप
 हैं  जो  की  हुई  सेवाओं  के  लिये  लगाई  जाती

 अनुच्छेद  ११७ के  खंड  (२)  को  देखें तो  इसमें
 किन्तु  इसके  अतिरिक्त  पंजीयन  भी  उन

 एक  बचत  खंड  हैं  |  इसमें  कहा  गया  है  कि
 विशिष्ट  सेवाओं  में  आ  जाता  है  जिनकी

 विधेयक  या  संशोधन  उक्त  विषयों  में  से  किसी
 कि  अपेक्षा की  गयी  हैं  ।

 के  लियें  उपबन्ध  करने  वाला  केवल  इसलिये

 न
 समझा  जायगा  कि  वह  जुर्मानों  अथवा

 अन्य  अ्थे-दण्डों के  आरोपण  अथवा  श्री  एस०  एस०  यदि  सरकार

 अनुभूतियों  के  लिये  फीसों  अथवा  की  द्वारा  को  गई  सेवाओं  के  लिये  रजिस्ट्रेशन

 हुई  सेवाओं  के  लिये  फीसों  अभियाचना  फिर  लो  जाती  है  तो  कया  भ्रंश  पूंजी  की  राशिਂ

 या  देने  का  उपबन्ध  करता  है  .  .  .  इत्यादिਂ  |  के
 अनुसार

 सेवा  की  मात्रा  में  परिवर्तन  होगा  ?
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 थी  बिस्वास  :  बात  यह  है  fe  फीस  की  श्री  एस०  एस०  परन्तु  सेवा  भी

 राशि  के  अनुपात  में  सेवाएं  देना  संभव  नहीं  समान  हो  ।  हो  सकता  है  इस  का  सम्बन्ध

 होता  ।  न्यायाधीशों ने  भी  कहा  है  कि  फीस  में  औचित्य  प्राइस  से  हो  ।  हो  सकता  है  यह  कहना

 तत्  प्रति  होता  है  पर  कर  में  नहीं  ।  प्रत्येक  ठीक  न  हो  कि  एक  मामले  में  वहू
 ४०  रुपये

 मामले  में  यह  सिद्ध  करना  संभव  न  हो  कि  दे  प्रौढ़  दूसरे  मं  ६०  विशेषतः  जब  कि

 सरकार  द्वारा  इकट्ठी  की  गई  फीस  की  राशि  कायें  दोनों  में
 एक

 सा  ही  क्योंकि  अधिकारी

 aye  किसी  विद्वेष  सेवा  में  खच  की  गई  राशि  एक  कम्पनी  की  पंजीबद्ध  करने  में  जो  ई

 बराबर  होंगी  ।  करेगा  वही  दूसरी  के  सम्बन्ध  में  भी  ।

 श्री  रघुरामेया  जहां पर
 श्री  यह  एम०  त्रिवेदी :  सुचना  के  हेतु

 संभव  न  हो  वहां  पर  दोनों  राशियों  में  अंतर  क्या  माननीय  विधि  मंत्री  का  यह  कहना
 .  -

 होगा  हीਂ  ।  परन्तु  जहां  एक  सी  सेवाओं  के
 श्री  बिस्वास  :  आप ले अभी ने  अभी  मेरी  बात

 लिये  भिन्न  भिन्न  फीस  लो  जाती  हो  उस  के
 सुनी  ही  कहां  है  ।

 लिये  झाप  क्या  कहेंगे  ?  ग्र सीमित समवाय  के
 शी  उठ  एस०  त्रिवेदी : के  ee  wee  कि  पंजीयन

 रजिस्ट्रेशन  की  फीस  ४००  रुपये  है  परन्तु
 स्वयं  में  एक  सेवा  करना  है

 ?

 जिस  समवाय  में  २०  से  अरिंक  सदस्य  नहीं

 होते  उस  की  रजिस्ट्रेशन  फीस  केवल
 Yo

 रुपये
 श्री  एस०  वी०  रामस्वासी :  जी  है  ।

 हैं  ।  सेवाएं  दोनों  को  समान  प्राप्त  होती  हैं  ।  सभापति  महोदय  :  क्योंकि  विधि  मंत्री

 क्या
 ¥o  रुपये  ग्रीक  राशि  को  अ्राप कर नहीं कर  नहीं  सोमवार को  उपलब्ध  न  होंगे  इसलिये  उन्हें

 कहेंगे  ?  क्योंकि  वह  राशि  सरकार  की  सामान्य  जो  कुछ  कहना  है कह  लेने  दीजिये  ।  अन्त  में

 राय  में  चली  जाती  है  ।
 उन

 से
 पूछा  जा  सकता  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  उत्तर  देतें  समय  थ्री  बिस्वास  :  बात  यह  है  ।  में  श्र  मेरे

 मंत्री जी  अनुच्छेद  ३६६  में
 दी

 गई  व्याख्या को  कुछ  मित्र  एक  कम्पनी  खोलना  चाहते  हैं  ।

 भी  ध्यान  में  रखें  ।  कहा  गया  है  ।  हम  एक  प्रकार  का  लाभ  उठाना  चाहते  हैं
 ।

 कम्पनी  खोलने  के  लिये  हमें  ग्रा वस् यक  मंजूरी
 के  अ्न्तगंत  है  किसी  कर  या

 लाभकर  का  लगाना  चाहे  फिर  वह  साधारण
 की  आवश्यकता होती  हमें  कुछ  उपचारित

 बातें  करनी  पड़ती  हमें  कम्पनी  को  पंजीबद्ध
 या  स्थानीय  या  विशेष  झर  तहह  का

 करना  होता  है  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  हो  जाता
 तदनुसार  रथ  किया  जायगा  ।

 तब  तक  हमें  कम्पनी  खोलने  का  अ्रधिकार

 प्राप्त  नहीं  होता  ।  इस  ara  के  लिये  मुझे
 फीस  नाम  भले  ही  हो  रितु  वह  लाभकर

 हो  सकता  है  यदि  उस  की  राशि  का  की  गई  फीस  देनी  होती  है  ।  अर्थात्, उस लाभ को उस  लाभ  को

 सेवायों  से  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  है  |  प्राप्त  करने  के  पंजीयक  जहां  तक  मुझे

 एक  महत्वपूर्ण  सहायता  देता  निस्सन्देह  ,  .
 यह  अनुच्छेद  ११०  झर  ११७  में  दिये  गये

 निर्धनों में  प्रा  जायेगा  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  फिर  यह

 लाइसन्स  है  ?  तब  क्या  यह  लाइसेन्स  की
 श्री  बिस्वास :  में  पहले  रघुरार्भया  द्वारा

 फीस है  ?
 उठाई  गई  बात  का  जवाब  दूंगा  ।  उन  का

 यह  सोचना  गल्ती  है
 कि

 फीस  तभी  मानी  जा  श्री  बिस्वास :  वास्तव  स्वयं

 सकती है  जब  सब  से  समान  राशि  ली  जाय  संविधान  में  देखेंगे  कि  लाइसन्स  के  लिये  फीसਂ
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 स्थापनाश्रों  आदि  में  वितरित  कर का  निर्देश  किया  गया  है  और  सामान्य  शब्दों
 पी

 में  हुई  सेवाओं  के  लिये  समस्त  कोसें  ।-  दिया  जाता  है  ।  विभिन्न दरों  पर

 लाइसेन्स  इसलिये  हैं  क्यों  उन्हें  साधारण  फीस  लेना  औचित्यपूर्ण  है  ।  यदि  झप  प्रत्येक

 मामले में  ५००  रुपये लें  तो  प्राप  उत  कम्पनियों तरीके  से  दिया  जाता  लेकिन
 जिस

 से  कोई

 शक्य  मामला  न  रह  के  साथ  अन्याय  करेंगे  जिन  की  पूंजी  बहुत

 इसलिये  उस  म
 sti

 थोड़ी  होती  है  ।  इसी  उद्देश्य  से  सरकार  ने की  हुई  शब्दों  का

 प्रयोग  किया  गया  है  ।  लाइसेन्स  देना  भी  फीसों  की  दरों  में  रखा  है  जोकि  ली

 हुई  सेवाओं  शब्दों  में  झरा  जाता  है  |  जातों  हैं  ।  सम्बन्धित  कम्पनियों  की  अदा  पंजी

 वास्तव  में  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सेवा  है  ।  में  के  विभिन्न  मूल्यों  के  कारण  ही  दरों  में  अन्तर  है  ।

 कोई  कम्पनी  तब  तक  नहीं  खोल  सकता  हूं  जैसा  कि  में  कह  चूका  यह  बात

 जब  तक  कम्पनी  पंजीबद्ध  नहीं  हो  जाती  हमारे  चत्तंमान  कार्य  के  लिये  संगत  नहीं  है  ।

 इसीलिये  जब  में  कम्पनी  के  पंजीयन  के  लिये  हो  सकता  है  यह  औचित्य  प्रदान  हो  ।  हो  सकता

 प्राय ना  करता हूं
 तो  मुझे  पर  शौर  मेरे  मित्रों  है  कि  ऐसा  संशोधन  हो  कि  दरों  को  पुनरीक्षित

 पर  एक  महत्वपूर्ण  सेवा  की  जाती  है  ।  मेरा  किया  समस्त  कम्पनियों  के  लिये  एक  सी

 निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  दर  हो  ।  प्रदान  इस  बात  का  है  कि  क्या  इस

 हो  ही  नहीं  सकता  कि  ag  बहुत  ही  प्रकार  लागू  करने  ही  से  फीस  की  परिभाषा

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सेवा  है  जिस  के  लियें  फीस  पूरी  हो  जाती  है  या  इसे  कर  समझा  जाये

 दी  जाती है  ।  कर  भी  भिन्न  भिन्न  राशियों के  लिये  होते  हैं  ।

 यदि
 बाप  के  पास  १००  एकड़  भूमि  है  तो  श्राप दरों  को  विभिन्नता  के  सम्बन्ध  में  मुझे

 यह  कहना  है  ।  ये  समस्त  चाहे  वे  किसी
 एक  निर्मित  राशि  भू-राजस्व  के  रूप  में  देते

 हैं  और  वह  भी  एक  निंषिचित दर से । यदि क्षेत्र दर  से  ।  यदि  क्षेत्र
 दर  पर  क्यों  न  ली  जाती  एक  सामान्य  निधि

 बड़ा या  छोटा  भ्रमरा  तो  दर  में  ray  हो  सकता में  जमा  होती  ह  शौर  उस  निधि  को  पंजीयन

 विभाग  का  व्यय  पूरा  करने  के  लिये  रखा  है  ।  हो  सकता  है  मद्रास  में  जो  दर  हो  वह

 बम्बई में  त  हो  ।  या  किसी  राज्य  में  न  हो  ।
 जाता है  1

 अन्तर  तो  रहेगा  लेकिन  इस  से  आधार  भूत
 श्री  एस०  एस०  मोर :  ऐसा  प्रावधान

 प्रश्न  पर  प्रभाव  नहीं
 कहीं है  ?

 किस  प्रकार का  है  ?  बह  कर  है  या  फीस  ?

 श्री  बिस्वास
 :

 यह  झ्रावश्यक  नहीं  है  कि  इसलिये  विभिन्न  दरों  से  कोई  भ्रातृ  नहीं

 पड़ेगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  की  हुई
 प्रत्येक  मामले  में  जो  राशि  ली  जाती  है  वह

 वास्तव में  उतनी  ही  हो  जितनी कि  उस  विशेष  सेवाओं  के  लिये  भुगतान  करने  के  पीछे  जो थ  ६,

 मामले  पर  ae  होंती  है  ।  कप  मामले  पर  इस
 उद्देश्य  हूं  उस  म  फ  शब्द  प्रा  जाता  है  ।

 यहां  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  कि दृष्टिकोण से  विचार न  कीजिये  ।  हमें उन

 व्यक्तियों  के  लिये  पंजीयन  विभाग  बनाये  विशिष्ट  सेवा  की  जा  रही  है  पौर  इस  केਂ  लिये

 फीस  ली  जा  रही  है
 ।

 की  हुई रखना है  जो  इसਂ  प्रकार  की  सेवा  चाहते  हैं  ।

 हो  सकता  है  इस  कार्य  के  लिये  हमें  oe
 सेवाओं के  लिये  कौर  यदि  यही  बात  है  तो

 कार्यालयों  को  बनाये  रखना  पड़े  ।  श्राप  विभिन्न  यह  परीक्षण  खंड  में  झरा  जाती  है  कौर  इस  का

 उठाये  wa  औचित्य प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध दरों
 पर  फीस  लेते  हूँ

 ।
 इन  फीसों  को  इकट्ठा

 किया  जाता  है  घौर  बाद  में  उन्हें  विभिन्न  नहीं  रहता  |
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 श्री  रघरामेंय्या
 :  माननीय  विधि  मंत्री  भाग  हो  सकती है

 ।
 लेकिन

 इस
 का  यह

 अर्थ

 न  बताया  कि  दरें  विभिन्न  होती  हैं  लेकिन  सब  तो  नहीं  कि  यह  सामान्य  राजस्व  में  मिल

 राशि  एके  निधि  में  जाती  ह  जिस  से  जाती  है  केवल  इसलिये  कि  यह  संचित

 विभिन्न  कार्यालय  बनाये  रखे  जा  सकें  ।  क्या  में  जाती  है  ।  विनियोग  विधेयक  के

 भ्र धि नियम  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  के  क  +  के  क  के  प्रावधानों  के  अंतगर्त  इसे  भी  संचित  निधि  में  से

 श्री  बिस्वास
 :  म  ने  यह  नहीं  कहा  कि

 निकाला  जा  सकता  है  ।  इस  से  कोई  स्तर

 नहीं  पड़ता  |  किन्तु  यह  बात  नहीं  उठाई  गई
 चली गई  |  दलील के  तौर  पर  में  कहना  चाहता

 हूं  किलो  सकता  है  यह  एक  निधि  में  जमा  हो
 है  ।  प्रामीत्य  प्रश्न  श्रनुच्छंद  219.0  के

 खण्ड

 (३)  के  grata  नहीं  उठाया गया  है  वह are  वितरित  की  जाये  ।  में  नहीं  जानता कि  बात  होती  ।  म  केवल  उस  बात  का  जवाब
 प्रक्रिया  क्या  है  ।  में  पं जीवन  विभाग  का  प्रभारी

 दे  रहा  हूं
 जो  भ्रनुच्छंद  229(2)  के

 श्रत्तगंत

 नहीं  दौर  ना  हीਂ  यह  जानता  हुं  वास्तव

 उठाई गई  है  ।
 में  क्या  होता  है  लेकिन  दलील के  रूप  में  में

 यह  कहना  चाहता  हुं  कि  क्योंकि  फीसों के  श्री  एस०  एस०  मोरे :  क्या  संचित

 दरों  में  अन्तर है  इसलिये इस  का  यह  अरथ  नहीं  निधि  सामान्य  राजस्व  दो  AAT

 होता  कि  उन्हें  संक्षिप्त  रूप  में  फीस  नहीं  समझा  निधियां  हू  ?

 जा  सकता  ।  हो  सकता है  इन  में  से  प्रत्येक
 श्री  बिस्वास  :  उच्चतम्  न्यायालय  नें

 मामले  में  करारोपण  एक  सा  में  यही

 बताने जा  रहा  था  ।  साप  कल्पना कर  सकते
 यह  कसौटी  रखी  है-किसी  विशिष्ट  कार्य  के

 लिये  करारोपण  किया  गया  है  या  नहीं  ।  यह
 हैं  कि  इस  प्रकार  ली  जाने  वाली  फीसें  एक

 सामान्य  निधि  में  जाती  ह  श्र  वहीं  से  वितरण
 मामला  कसौटी  पर  खरा  उतरता है  यह

 एक  विशिष्ट  ्  के  लिय  है  तथा  यह  राशि

 होता  है  ।  मैँ  उस  तरह  से  wet  दलील  समझा
 विशिष्ट  पक्षों  से  ली  जा  रही  है  चाहे  वह  एक

 रहा था  लेकिन  में
 दावे  के  साथ  यह  नहीं  कहता

 कि  इन  को  जमा  कर  के  एक  ही  निधि  में  रखा
 व्यक्ति हो  at  तकनीक  ।  यह  कोई  ऐसी  चीज

 नहीं  है  जो  सब  पर  लागू  होती  हो  केवल

 जाता  है  और  बाद  में  वितरण  होता  है  ।
 इसलिये  fe  वे  सरकार  के  श्रन्तगंत  नागरिक

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  व्या  वित्त  मंत्री
 यही  विशेषता  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  इस  प्रकार  की  निर्णय  के  अनसार  कर  कौर  फीस  में  यही

 फीसों  से  जो  राशि  जमा  होगी  वह  संचित  भ्रन्तर है है  ।

 fafa  का  भाग  होगा  या  उसे  किसी  विशेष

 शी  रघुरामंय्या  :  जब  श्राप  विभिन्न
 कार्य  के  लिये  अलग  रखा  जायेगा

 ?

 जे
 कम्पनियों से  फीस  लेते  हूं  तो  मानी हुई  बात  है

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  जी  नहीं  |  वह

 fear  उन्हें  किसी  अलग  निधि  में  नहीं डा लते
 संचित  fafa  का  भाग  होगीं  ।

 न्य
 यह  राजस्व  में  चली  जाती  चाहे

 श्री  बिस्वास  :  वह  संचित  निधि  में  आप  इसे  किसी  भी  नाम  से  शौर  फिर

 जायेंगी  |  कौर  कोई  दूसरा  लेखा  ही  नहीं  है  जिस  इस  में से  अधिकृत  विनियोग किये  जाते  हैं  ।

 भें  को  डाला  जा  सकता है  ।  ये  झा रोपण
 यदि  यह  बात  है

 तो  फिर
 इस  बात  का  सवाल

 सामान्य  रोपण  हूं  ।  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  ही  नहीं  रह  जाता  है  कि  विभिन्न  कम्पनियों

 यह  राजस्व  नहीं  है  ।  यह  सामान्य  से  ली  गई  राशि  इन  कम्पनियों  की  सेवा  करने

 राजस्व  में  नहीं  मिलती  ।  यह  संचित  निधि  का  में  लगाई  जाती  है  ।  सामान्य  विनियोग  के
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 श्री  एम०  त्रिवेदी  :  माननीय  विधि wats  इसे  किसी  भी  दूसरी  चीज़

 प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।  माननीय  मंत्री  मंत्री  के  के  क  क  के  क  क

 कृपा कर  के  इस  को  स्पष्ट  करने  का  कष्ट  श्री  रामा स्व भी  में  द  तीन  बातें  म्यार

 घटना  चाहेगा  था

 श्री  टो०  go  कृष्णमाचारी  :
 यदि  सभापति  महोदय  :  पहले  श्री  त्रिवेदी

 जी  को  शहर  भाषण  समपत  थर  लेने  ई  जिये  । माननीय  सदस्य  अनुदानों  की  मांगें  देखें  तो

 उन्हें  मालूम  होगा  कि  समस्त  मांगों  के  सामने

 एक  स्तम्भ  में  यह  लिखा  मुन्ना  है  कि  सेवाओं  के

 श्री  साध  एस०  त्रिवेदी  :  मुझे  यह  जान

 पड़ा  कि  विधि  मंत्री  यह  स्वीकार  करना  चाहते

 लियें  फीस  के  रूप  में  कितना  राजस्व  प्राप्त
 है ंकि  यह  कर  है  फीस  नहीं

 ।
 फीस  में  तता

 हुमा  है
 ।

 उस  में  विशेष  मांग  पर  व्यय  दिखाया  प्रति  ्  होता  कर  में  नहीं  ।  जो  समवाय

 गया है  ।  मांग  कम  कर  दी  जाती  है  या  नहीं  ज रजिस्टडं  होते  हैं  उन्हें  रजिस्टर्ड  होने  से  कोई

 यह  तो  बजट  का  एक  तरीका  होता  लेकिन  सीधा  लाग  प्राप्त  नहीं  होता  अतएव  दी  गई

 उस  विद्वेष  विनियोग  के  साम  ने  ag  दिखलाया  राशि  कर  है  फीस  नहीं  ।  इस  विधेयक  के  खंड

 गया  है  fe  वह  राशि  फीस  के  रूप  में  प्राप्त  ७  में  भी  दिया  गया  है  कि  रजिस्ट्रार  को

 हुई  है
 ।

 उस  विशेष  विभाग  के  लिये  जो  कुल  दी  गई  फीस  आदि  की  राशि  संचित  निधि  में

 राशि  नियत  की  जाती  है  उस  मैं  से  उसे  जमा  कर  दी  जायगी  ।

 घटा  दिया  जाता  है  ।  यह  तो  बजट  का  एक

 तरीका है  जिस  से  मेरे  माननीय मित्र  अच्छी
 श्री  बिस्वास

 :
 में  भी  यह  कह  चुका  हूं

 ।

 इस  से  ah  में  कोई  भद  नहीं  पड़ता
 |

 तरह  परिचित  होंगे  ।

 श्री  |” हूँ ५  एम०  त्रिवेदी  :  माननीय  विधि
 श्री qo  एम०  त्रिवेदी  :  चन

 तो  यह  है

 मंत्री  ने  उठाई  गई  बात  को  स्पष्ट  करने  का
 fe  यह  धन  पचिंधेयक  है  अथवा  नहीं  ।  यदि

 प्रयत्न तो  किया  लेकिन  हम  अनुभव करते  हें
 है  तो  राष्ट्रपति  की  की  झ्रावश्यकता

 कि  उन्होंने  हमें  समझाने  कोई  प्रयास  है  ।  विधि  मंत्री  को  weds  गलती  मान  लेनी

 चाहिये  थी  |
 नहीं  किया  ।  इस  सम्बन्ध में  वह  स्वयं  स्पष्ट

 नहीं  प्रतीत होते  ।  श्री  बिस्वास  :  यह  घन  विधेयक नहीं  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  विधि  मंत्री  को  क्या  ary  के  सिवा  कौर  कोई  ऐसा  न  कहेगा

 कहना है  ?
 श्री

 qo  एम०  त्रिवेदी :  अनुच्छेद

 ११७३)  में  ag  दिया  गया  है  ।  परन्तु
 श्री  विस्वास  :  मेरे  विचार  में  में  ने  वह

 mid  उस  पर  अधारित  नहीं  है  wave
 सब  कह  दिया  है  जो  कुछ  मुझे  कहना  चाहिये

 था  ।  यदि  अब  मेरे  माननीय  मित्र  प्रदान  पूछें
 यह  बतहा  जा  रहा  है  |  जहां  तक  धन  विधेयक

 का  यह  सम्बन्ध  है  विधि  मंत्री  को  ऐसा  नहीं
 में  उन  का  उत्तर  देने  के  लिये

 सैयार हूं  ।
 करना  चाहिये  ।

 थ्री  विस्वास  :  मैंने  केवल  तथ्य  बताने

 सभापति  महोदय  :  क्या  विधि  मंत्री को
 के  लिये  कहां  था  औचित्य  ger  wage

 जो  कुछ  कहना  था  बह  कह  चुके  ?
 g29( 3)  के  अन्तगेंत  नहीं  उठाया

 गया है
 ।

 श्री  बिस्वास
 :  मुझे  और  कुछ  नहीं  पर  यह  कहने  के  पुर्व  भी  में  स्वीकार  कर

 कहना  है
 ।

 में  अपनी  बात  कह  चुका  ।  चुका  हं  कि  संचित  निधि  में  पिता  जमा  फिया



 OCR ३  समवाय  विधेयक  १  मई  १९५४  समवाय  विधेयक  CERT

 श्री

 श्री  यू०  एम  त्रिवेदी  :  में
 यह  नहीं कह

 जायगा  तथा  वहां  से  लिया  जायगा  ।  पर

 इस
 से  उठाये  गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  दिये  गये  रहा हुं

 ।  में  केवल  माननीय  विधि  मंत्री  के  तके

 तके  पर  कोई  नहीं  पड़ता  |  का  उत्तर  दे  रहा  था  ।

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मेरा
 मुझे  पता  नहीं  कि  माननीय  वाणिज्य

 इन  यह  है  कि  संचित  निधि  में  जमा  किये  जाने  मंत्री  का  यह  कथन  कहां  तक  सही  है  कि  सरकार

 वाले  पैसे  से  धन  विधेयक  का  सम्बन्ध  जोड़ता  द्वारा  वसूल  किया  जाने  वाला  सारा  पैसा

 भ्रमात्मक  है  ।  भारत  सरकार  हारा  जमा  संचित  निधि  में  जमा  होता  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम

 किया  गया  सब  पैसा  संचित  निधि  में  ही  कि  काफी  अथवा  चाय  पर  लगने  वाला

 जाता  है  ।  किसी  faery  atte  में  लगाई  उपकर  संचित  निधि  में  जमा  होता  है  या  नहीं
 ।

 गई  हो  परन्तु  वह  जाती  तो  संचित  निधि  ही

 में  है  ।  उदाहरणार्थ  खादी  कौर  हथकरघा  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  सब

 निधि  ही  लीजिये  ।  aa  गये  कपड़े  पर  प्रति  राशियां  संचित  निधि  में  जमा  होती

 गज़  तीन  पाई  की  दर  से  इकट्ठी  की  र  ई  साथी
 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  aay  अभी

 ~ भी  संचित  निधि  में  जाती  है  और  फिर  वहां  से
 उच्चतम  न्यायालय  न  इस  विषय  में  एक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  मिलती  है  ।
 कसौटी  बतायी  थी  ।  या  कि  कोई  फ़ी  वसूल

 यद्यपि  वह  राशि  महालेखा  पाल  सीधे  दिन  रखा
 वह  afta  अलग  रखी  जाती  है  कौर

 बोर्ड  और  राज्यों  को  खर्च  करने  देता  है  फिर

 भी  उस  राशि  का  प्रबन्ध  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 उस  में  से  जिन  सेवाओं के  लिये  वह  फ़ी  वसूल

 की  गई  उन्हीं  पर  व्यथ  किया  जाता  है
 मंत्रालय  करता  है  ।  इसलिये  यद्यपि  यंह  फीस

 तो  फिर  वह  राशि  भारत  की  संचित  निधि  में
 भी  हो  तो  भी  वह  संचित  निधि  में  जायगी  ।

 जमा  नहीं  होती  भर  इसलिए  उसे  राजस्व

 वहां  जाने  से  इस  के  मुण  प्रकार  में  कह  भेद  नहीं  अभाव  कर  नहीं  जा  वह  केवल
 पड़ती  |

 फ़ीस है  i  किन्तु  इस  विशिष्ट  मामले  में
 श्री  ato  Sto  में  चित्तूर  के  मेरा  निवेदन  है  कि  पंजीयन  के  लिये  जो

 माननीय  सदस्य  से  प्रकट  पूछूंगा |  उतन्ना
 फीस रखी  गई  है  उस  का  नाम  फीस  होते

 क्या  यह  है  कि  अ्रापत्ति  इस  कारण  है  हुए  भी  जानता  में  वह  कर  ही  है  ।  फीस  देने
 से

 fe  यह  धन  चिंधेयक  है  ।  पंजीयन  होता  है  किन्तु  पंजीयन  कोई  सेवा

 श्री  | ह  एम०  त्रिवेदी  :  जी  नहीं  है  ।  प्रथम  इस  में  कोई  तत  प्रति  aT

 नहीं है  । श्री  सी+  डी०  दूसरा  प्रदान

 यह  g——TAT  उन  का  तक  इस  बात  पर
 में  फिर  एक  बार  दुहराता  हूं  कि  संविधान

 त  हैकि  फीस  से  प्राप्त  राय  कसे  a4
 के  ० अ्रतच्छेद भ्  ११७  (३)  के  श्रस्तर्गत यह एक यह  एक

 की  जायगी  ।  भी  ara  प्राप्त  नहीं  हुई  धन  विधेयक  है  ate  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 ध्धियक  के  पारित  gat  पर  ही  राय  प्राप्त
 बिना  इस  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 होगी  ।  दया  रन्  इन  यह  है  कि  संविधान

 १  बजे Ho  पृ
 में  ऐसा  उपबन्ध नहीं  है  कि  फीस से  प्राप्त

 aa  संचित  निधि
 में  जमा  की  जा  भभोर  श्री  एस०  बड़ी  :

 कर  तथा

 फीस  के  बीच  का  भेद  स्पष्ट  करने  के  लिए यदि  कोई  राशि  संचित  निधि  में  जमा  होती  है

 तो  वह  फीस  नहीं  हो  सकती  ।  उच्चतम्  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  ने  माननीय
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 विधि  मंत्री  द्वारा  उल्लिखित  निणय  में  केवलਂ  शब्द  नहीं  है  ।  किसी  विधान  में

 कतिपय  दृष्टान्त  दिये  हूं  ।  किसी  लेख  के  maze  ११०  (१)  में  दिये  गये  उपबन्धों में  से

 पंजीयन  के  लिए  वसूल  किये  जानें  वाले  धन  को  कोई  एक  भी  उपबन्ध  होने  पर  as  धन  विधेयक

 फीस  कहते  हें  क्योंकि  उस  से  पंजीयन  कराने  बन  जाता  है  wie  उस  के  लिए  राष्ट्रपति की

 अनुमति  आवश्यक  हो  जाती  है  | वाले  व्यक्ति  को  वेध  प्रतिष्ठा  प्राप्त  होती  है  ।

 धन  की  वसूली  के  उद्देश्य  की  शोर  हमें  श्री  राम स्वामी  ने  कौर  यह  भी  कहा  है  कि

 देखना  चाहिये
 |

 उद्देश्य  स्पष्ट
 तो

 उसे
 कर  कर  में  झ्र निवार्य ता  होती  है  किन्तु  जब  आप

 नहीं  अपितु  फीस  कहा  जायेगा  ।  तालिका  अनुज्ञप्ति  या  पंजीयन  के  लिए  प्रार्थना  करते

 खਂ  में  पंजीयन  के  लिए  देने  की  फीस  की  दरें  हूं  और  तब  श्राप  से  फीस  मांगी  जाती  है  तो

 बतायी  गई  हैं  ।  यदि  श्राप  झप  कारोबार
 उसे  कर  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  किन्तु  न्यायालयों

 को  बेध  समवाय  की  प्रतिष्ठा  देना  चाहें  तो
 में  तो  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  जब  सेवा के

 आप  को  ये  फीस  देनी  होगी  ।  इंस  में  श्रनिवार्थता  अनुपात  में  धन  लिया  जाता  है  तब  ही  उसे

 का  अंद  नहीं  ।  इसलिये  इसे  कर  नहीं  कही  फीस  कहा  जायेगा  |  जिन  सेवायों  के  भागी

 जा  संकेतों  |  दारों  की  संख्या  २०  तक  सीमित  होती  है  उन  से

 दूसरी  बात  में  संविधान  के  ग्रनुच्छंद
 ड्राप  ४०  रुपये  लेते  हैं  प्रौढ़  जिन  सेवायों  के

 भागीदारों  की  संख्या  असीमित  होती  है  उन  से
 ११०१)  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 श्राप  Yoo  रुपये  लेते  ।  इन  दोनों  मामलों  म
 विधेयक  को  धन  विधेयक  तभी  कहा

 जायेगा जब  उस  में  केवल  निम्न  उपबन्ध
 श्राप  को  कम  अधिक  सेवा  क्या  करनी  पडती

 के  के  क  +.  ऋ  है
 ?  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  यह  सारा हो  इस  में  शब्द  महत्वपूर्ण

 है  विधेयक  में  उन  उपबन्धों  के  प्रभावी  अन्य
 घन  साधारण  राजस्व  में  जमा  किया  जाता

 कोई  चीज़  नहीं  होनी  चाहिये  ।  प्रस्तुत  विधेयक  है  शौर  फिर  उस  का  व्यय  खादी  विकास  पर

 के
 खण्ड  ५७१  में  ही  धन  की  बातें  हैं  ौर  प्रदीप  भी  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  अप  पंजीयन

 सारे  ६११  खण्ड  दूसरी  बातों से  सम्बद्ध  हैं  ।
 की  सारी  फीस  समान  कर  दें  तो  शायद  इन्हें

 कर  न  कह  कर  फीस  कहा  जा  सकेंगी  । इसे  धन  विधेयक  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 तीसरी बात  यह  है  कि  यह  विधेयक
 सभापति  महोदया  इस  औचित्य  प्रदान

 पर  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  कुछ  मानवीय
 पुरानी  विधियों  का  Seer  करके  उन  में

 सुधार  करने  जा  रहा  है  ।  इस  की  तालिका
 सदस्यों  ने  भय  प्रकट  किया  है  कि  माननीय

 तो  १९१३  के  अधिनियम से  ज्यों  की  त्यों
 भ्रध्यक्ष  महोदय  सभा  में  न  होके  के  कारण

 यह  सारी  चर्चा  निष्फल  रहेगी  ।  इस  में  तो
 उठाई  गयी  है  ।  इसे  कोई  नया  कर  नहीं

 कहा जा  सकता  |
 कोई  सन्देह  नहीं  कि  में  एक  साधारण  व्यक्ति

 हूं  कौर  में  यह  दावा  भी  नहीं  बरती  कि  में
 थ्री  रघरासंथा  मेरे  मित्र  कहते  हूं

 कि  यह  नया  कर  नहीं  है  ।  किन्तु  वे  भूल  रहे
 इस  शभ्रौचित्य-प्रदइन  पर  निर्णय  दें  सकती  हं  ।

 में  यह  मामला  माननीय  अध्यक्ष  महोदय
 है ंकि  पहले  पुराने  अधिनियम का  निरसन

 पर  छोड़  देती  हूं  जो  के  वाद-विवाद  का
 किया  जा  रहा  है  ।  प्रथ  श्री  यह  अधिनियम

 बिल्कुल  नया  होगा

 बातचीत  पढ़ने  के  बाद  झपना  निर्णय  दे  सकेंगे  |

 इसके  चाय  सभा  ३

 में  मेरे  माननीय  मित्र  से  संविधान  का  १९५४ के  सबा  आठ  बजे  के  लियें

 अनुच्छेद  ११७  पढ़ने  की  प्रार्थना
 करूंगा

 ।  स्थगित हई  |


